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वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 
महासभा द्वारा वर्ष 2012 को संयुक्त 
राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय  सहकारिता वर्ष  
घोषित किया गया।1

वित्तीय अस्थिरता के पाँच वर्ष बीतने 
के बाद भी 2012 की दूसरी छमाहीं के 
मौजूदा  समय में   विश्व की अधिक 
विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संकट की 
स्थिति  बनी हुई है और अभी भी इससे 
बाहर निकलने के  आसार  नहीं दिख रहे 
हैं ; विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को 
विकास के लक्ष्य को पाने की राह में 
आगे बढ़ने  से रोका जा रहा है। अनेक 
देशों में सरकारें जिम्मेदारियों  से पीछे 
हट रहीं हैं ,सामाजिक और सार्वजनिक 
व्यय में कटौती कर रही हैं और इस तरह 
नागरिकों को आर्थिक भंवर में पहले से 
ज्यादा असुरक्षित हाल में छोड़ दिया गया 
है। जबकि दूसरे अन्य देशों में आर्थिक 
शक्ति में नारकीय बदलाव के कारण   
बढ़ती असमानता का दौर जारी है, जिसका 
समाज पर प्रभाव पड़ रहा है । 

अनिश्चितता और कष्ट के इस माहौल 
के बीच सहकारिताएं विश्व भर में 
नागरिकों के लिए कुछ उम्मीद और 
स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकती है 
।  उद्यम के मॉडलों में सहकारिताएं 
अनूठे ढंग से आर्थिक संसाधनों को 
लोकतांत्रिक नियन्त्रण में रखती हैं 
।  सहकारी मॉडल वाणिज्यिक रूप से 
सुसक्षम है और व्यवसाय करने का एक 
प्रभावी तरीका है जो निर्णय प्रक्रिया 

में व्यापक मानव आवश्यकताओं, समय 
क्षितिजों और मूल्यों को ध्यान में रखता 
है । यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत छोटे 
और बहुत बड़े स्तर पर कार्य करता है । 

विकसित करने के साथ-साथ व्यक्तिगत 
आत्मविश्वास और लचीलेपन की भावना 
पैदा कर सकती है तथा यह सामाजिक 
पूंजी का निर्माण करती है। सहकारी 
संस्थाएं दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान 
करती हैं, ये दीर्घजीवी, सतत और 
कामयाब होती हैं ।

यह सहकारिता क्षेत्र के लिए अवसर 
का एतिहासिक पल है ।  जब अनेक 
देशों में राजनीतिक संस्थाएं तेजी से बदल 
रही दुनिया के साथ चलने में संघर्ष कर 
रही हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि 
नागरिक पहले से अधिक संसाधन युक्त, 
उद्यमशील और सहकारी बनें ताकि वे 
वैश्विक समुदाय के रूप में भावी समाजिक 
और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर 
सकें ।  सहकारिताओं के पक्ष में विरले 
ही कभी इतने मजबूत तर्क प्रस्तुत किये 
गये ।  किन्तु जब तक अगले कुछ वर्षों 
में संगठित कार्य नहीं किये जाएंगे, यह 
पल समाप्त हो जाएगा ।

वर्ष 2020 तक गरीबी में वृद्धि हो चुकी 
होगी और युवाओं की स्थिति बदहाल 
हो चुकेगी तथा ग्लोबल वार्मिंग का 
दैनिक जीवन पर और अधिक प्रभाव 
पड़ेगा ।   वर्ष 2020 तक हमें इस तरह 
सक्षम बनने की आवश्यकता है कि 
हम सहकारिता के विचार तथा लोगों की 
सुरक्षा, कल्याण और खुशहाली में  
उसके योगदान के लिए वर्ष 2012 को 
एक निर्णायक बिंदु के रूप में देख सकें । 

2012 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
"सहकारिताएँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्मरण दिलाती हैं कि आर्थिक 
सक्षमता और सामाजिक दायित्व दोनों को  साथ जारी रखना संभव  है। " 
बैन की मून  संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य है :

- सहकारिताओं, सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान तथा मिलेनियम 
विकास लक्ष्यों से संबंधित उपलब्धियों के बारे में लोक जागरूकता विकसित 
करना 

- सहकारिताओं के गठन और उनके विकास को बढ़ावा देना
- सहकारिताओं के गठन, विकास और स्थायित्व  के उद्देश्य से  नीतियों, 

क़ानूनों  एवं विनियमों को अनुकूल बनाने हेतु सरकारों को प्रोत्साहित करना

- दुनिया भर में सहकारिताओं के एक बिलियन सदस्य हैं ।  
वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट, वाइटल साइंस पब्लिकेशन, 221212012

- भारत में ग्रामीण इलाके के घरों की 67 प्रतिशत उपभोक्ता जरूरतें 
सहकारिताओं द्वारा पूरी की जाती हैं ।  
आईएलओ (2011) कोऑपरेटिव्स फार पीपल सेंटर्ड रूरल एग्रीकल्चर

- 40 प्रतिशत अफ्रीकी घर सहकारिता से जुड़े हैं ।
- सबसे बड़ी 300 सहकारिताओं का एकीकृत वार्षिक कारोबार वर्ष 2010 में 2 

ट्रिलियन डॉलर था । 
वर्ल्ड कोऑपरेटिम मॉनिटर : एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी 

‘’सहकारिताओं के पक्ष मंे विरले ही कभी 
इतने मजबूत तर्क प्रस्तुत किये गये‘’
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महासभा की मंशा यह थी कि संयुक्त 
राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के 
द्वारा व्यवसाय के  सहकारी तरीके को  
नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की विश्वव्यापी 
मुहिम शुरू की जाए। इस ब्लूप्रिंट की 
महत्वाकांक्षी योजना "2020 विजन"- 
वर्ष 2020 तक व्यवसाय का सहकारी रूप 
बनने के लिए है ।

- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय 
सततता के क्षेत्र में अग्रणी 

- लोगों द्वारा पसंद किये जाने वाला 
मॉडल

- सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला उद्यम 
रूप

इस महावित्तीय विध्वंस के चलते 2020 
विजन के निर्माण में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहकारिता वर्ष की उपलब्धियों तथा 
सहकारिता आंदोलन द्वारा प्रदर्शित लोच 
को आधार बनाने का प्रयास किया गया है 
।  इस ब्लूप्रिंट में  सुझाई गई कार्ययोजना 
पर अमल करके 2011-2020 के दशक 
को भरोसेमंद विकासयुक्त सहकारिता 
दशक बनाने का हमारा लक्ष्य है । 

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने इस 
क्षेत्र के लिए एक मजबूत कार्यबिन्दु 
प्रदान किया है ।  इसने सहमत परिणामी 
घोषणाओं 2 के साथ विश्वभर में 
आयोजित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों  
एवं शिखर सम्मेलनों के माध्यम से 
साझे प्रयोजन की भावना को रेखांकित 
किया है। इसके माध्यम से विश्वभर में 
सहकारिताओं द्वारा 2012 अन्तर्राष्ट्रीय 
वर्ष के प्रतीक को भी  व्यापक स्तर पर 
अपनाया गया है ।  इसने नागरिक समाज, 
सरकार और अन्तर सरकारी निकायों में 
सहकारिताओं के चरित्र को सहकारिता 
क्षेत्र की सीमा से बाहर नई ऊंचाई तक 
ला खड़ा किया है ।

ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं किन्तु 
इनको उन उभरती हुई आधिपत्यवादी 
प्रवृतियों के परिप्रेक्ष्य में देखने की 
आवश्यकता है जिनके द्वारा हमारी 
भविष्य की राजनीति, समाज और अर्थ-
व्यवस्था को रूप दिये जाने की संभावना 
है ।3   कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृतियां 
निम्नलिखित हैं -

- पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन 
ह्रास

- असंतुलित वित्तीय क्षेत्र बढ़ती 
असमानता

- विश्व स्तर पर शासन के क्षेत्र में 
बढ़ता अंतर 

- युवा पीढ़ी का अधिकारहीन प्रतीत 
होना

- राजनीतिक और आर्थिक संगठनों के 
अंदर विश्वास की कमी 

सहकारिताएं इन महत्वपूर्ण वैश्विक 
समस्याओं को दूर करने की दिशा में 
पहले से ही योगदान कर रही हैं ।  किन्तु 
उचित समर्थन, बेहतर समझ एवं मान्यता 
से वे और अधिक योगदान कर सकती 
हैं ।  अतः मानते हैं कि हमारी प्रमुख 
प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों 
को सहकारी उद्यम प्रणाली से अवगत 
कराना है ताकि लोगों को

सततता युक्त सहकारिताओं की स्थापना, 
वित्त पोषण और विकास हेतु औजार एवं 
समर्थन मुहैया कराया जा सके तथा इसके 
रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया 
जा सके ।

इस प्रकार इस दस्तावेज का प्रयोजन 
सहकारिता दशक के लिए प्रस्तावित ब्लू 
प्रिंट तैयार करना और आने वाले वर्षों के 
लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना है 
।   आई.सी.ए., राष्ट्रीय निकायों, क्षेत्र 
समूहों, सहकारी समितियों और व्यक्ति 
सदस्यों के लिए अब चुनौति इस ब्लू 
प्रिंट को आगे कार्यान्वित करने की है । 

इस दस्तावेज़ का प्रयोजन
इस दस्तावेज़ के मसौदे पर इंटरनैशनल  कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) की महासभा द्वारा अक्तूबर, 2012 में मैनचेस्टर में  विचार 
किया गया। तत्पश्चात इस संबंध में हुई  चर्चा और प्राप्त टिप्पणियों  (इस संशोधित पाठ में शामिल) के आधार पर  महासभा द्वारा इस 
ब्लूप्रिंट का अनुमोदन किया गया।  अब इसे अंतिम रूप में जारी किया जा रहा है। 

"अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने इस 
क्षेत्र के लिए एक मजबूत कार्य-बिंदु 
प्रदान किया है ।"
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- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि वे 
व्यक्तियों को स्वामित्व के जरिए 
भागीदारी4 प्रदान करती हैं जिससे 
वे स्वभावतः अधिक कार्यशील व 
उत्पादनशील होते हैं तथा समकालीन 
दुनिया के  लिए अधिक उपयोगी और 
प्रासंगिक हैं ।  सदस्यों के अंदर 
आपसी भागीदारी तथा शासन को नई 
ऊंचाई तक ले जाना इसका लक्ष्य है ।

- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि उनका 
व्यापारिक मॉडल अधिक समृद्ध 
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय 
सततता का निर्माण करता है । 

- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि वे ऐसे 
व्यापारिक मॉडल हैं जो आर्थिक 
निर्णय की प्रक्रिया में लोगों 
को प्रमुखता देती हैं और विश्व 
अर्थव्यवस्था में समानता की भावना 
को और अधिक बढ़ावा देती हैं ।  

- यहां लक्ष्य अपनी बाह्य पहचान 
विकसित करना है । 

- अध्याय-1 (भागीदारी) और 
अध्याय-2 (सततता) से यह 
जानकारी मिलती है कि क्यों 
सहकारिताएं व्यापार करने के बेहतर 
तरीके पेश करती हैं । अध्याय-3 
में आज के लिए सहकारिता संबंधी 
विचारः सहकारिता होने का क्या 
अर्थ है और इसके परिभाषी गुण 
या "इरिसिबल कौर" क्या हैं, को 

असरदार ढंग से बताया गया है । 

- इसे पहचान के नजरिए से देखा जाता 
है जो मूल मान्यताओं (कोर वैल्यूज) 
और सहकारिता के सिद्धान्तों से 
परिभाषित होता है ।  इसे शक्तिशाली 
और स्पष्ट संदेश के माध्यम से 
पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि 
यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
सहकारिताओं को प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
नीति निर्माता हो या फिर आम जनता 
जानता और समझता है ।  अतः लक्ष्य 
सहकारिता के लिए संदेश बनाना और 
सहकारी पहचान हासिल करना है । 

- सहकारिता मॉडल की अंतरंग और 
चिरस्थायी मान्यताओं को स्पष्ट रूप 
से स्थापित कर लेने तथा एक विशिष्ट 
सहकारी पहचान और विचार का वर्णन 
करने के बाद अध्याय-4 और -5 
की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है 
जिसमें उन तत्वों की बात की गई है जो 
सहकारिताओं को सुविधा प्रदान करते 
हैं अथवा बाधाएं उत्पन्न करते  हैं । 

- प्रत्येक(अधिकार क्षेत्र  के 
अंतर्गत सहकारिता को एक कानूनी 
ढांचे में रखा गया है ।  यह ढांचा 
सहकारिताओं की संभाव्यता और 
अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करता है ।  इस ब्लूप्रिंट के 
अंतर्गत सहकारिता के विकास हेतु 
मददगार कानूनी ढांचे को सुनिश्चित 
करने की बात की गई है । 

- सहकारिताओं को यदि स्थापित करना 
है, विकसित होना है और फलना-
फूलना है तो उसे  पूंजी की जरूरत होगी 
।  यहां लक्ष्य सदस्यों का नियंत्रण 
सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय 
सहकारी पूंजी हासिल करना है । 

- इस ब्लूप्रिंट कार्यनीति के अंतर्गत 
पांच विषय हैं जो परस्पर जुड़े हुए 
हैं और एक-दूसरे को आच्छादित 
करते हैं । इन्हें निम्नलिखित चित्र के  
माध्यम से दर्शाया गया है -

ब्लूप्रिंट कार्ययोजना का 
सारांश
वैश्विक सहकारिता के भविष्य संबंधी कार्यनीति के आरभिंक बिन्दु की बात करें तो वह सहकारिताओं द्वारा बाहरी दुनिया के समक्ष 
किया जाने वाला वह दावा है जो यह कहता है कि व्यापार करने का उनका तरीका बेहतर है तथा वह इस समय अधिपत्य वाले एकल 
मॉडल की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावशाली संतुलन प्रदान करता है ।  

भागीदारी सतता

पूंजी लीगल
फ्रेमवर्क

पहचान
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अतः विजन-2020 को आगे बढ़ाने हेतु ब्लूप्रिंट 
कार्य नीति के अंतर्गत इन 5 महत्वपूर्ण व परस्पर 
संबद्ध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।  इनमें 
से प्रत्येक के संबंध में कार्यान्वयन की नीति भी 
स्थापित की गई है । आई.सी.ए. इसके सदस्यों तथा 
समान्यतः सहकारिता क्षेत्र के लिए कार्यसूची की 
रूपरेखा निर्धारित की गई है । 

1. सदस्यों के अंदर भागीदारी तथा शासन को नई 
उँचाई तक ले जाना ।

2. सहकारिता को सततता के निर्माणकर्ता के रूप में 
स्थापित करना ।

3. सहकारिता का संदेश बनाना तथा सहकारी पहचान 
हासिल करना ।

4. सहकारिता के विकास के लिए मददगार कानूनी 
ढांचा सुनिश्चित करना । 

5. सदस्यों का नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए 
विश्वसनीय सहकारी पूंजी हासिल करना । 

इनमें प्रत्येक विषय आई.सी.ए., इसके सदस्यों तथा 
व्यापक सहकारिता क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के 
क्षेत्र हैं ।  इस दस्तावेज का प्रत्येक अध्याय 
ऐसे कुछ संभव और सांकेतिक कार्रवाई के साथ 
समाप्त होता है, जिन्हें इन लक्ष्यों को पाने हेतु 
उठाया जा सकता है ।  यह आईसीए  इसके बोर्ड, 
सदस्यों, क्षेत्रों, संगठनों और उनके तंत्रों के ऊपर 
है कि वे उन कार्रवाईयों के बारे में निर्णय करें 
जिनकी कार्यनीति के कार्यान्वयन तथा समाजिक, 
पर्यावरणीय और आर्थिक सहित अनेक व्यापक 
कारकों के संदर्भ में प्रगति और प्रभाव का नियमित 
रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ।  इन 
विषयों पर एक साथ काम करके सहकारिता समुदाय 
विजन-2020 के लक्ष्य की ओर सामूहिक रूप से आगे 
बढ़ सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पश्चात यह 
अभीष्ट है कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए आई.सी.ए. और 
उसके सदस्यों को महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ 
अपनी भावी गतिविधियों का संचालन करने हेतु स्पष्ट 
दिशा मिलेगी ।



1. भागीदारी 

"सदस्यता एवं शासन के अंदर भागीदारी को 
नई ऊंचाइयों तक ले जाएँ"
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सदस्यों की लोकतान्त्रिक भागीदारी सहकारी व्यवसाय प्रणाली की सर्वाधिक ख्यात विशेषता है। निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों 
के विपरीत इसका बड़ा हिस्सा सहकारिता की पहचान है।

सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत हर एक सदस्य की अपनी 
भूमिका होती है, जो उपभोक्ता, कामगार और उत्पादक के बीच 
के बुनियादी आर्थिक रिश्ते से आगे तक जाती है। सहकारिता 
में सदस्यों का सामूहिक स्वामित्व होता है और वे एक 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था के माध्यम से  इसके शासन तंत्र में 
भागीदारी करते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचना के अधिकार 
के साथ-साथ अपनी बात कहने और प्रतिनिधित्व करने का भी 
अधिकार है। इस ब्लूप्रिंट में हम इन सभी अधिकारों के लिए  
शॉर्ट हैंड के रूप में ‘भागीदारी’ शब्द का प्रयोग कर रहें हैं ।  

इस बात के कहने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि यदि संगठन के 
अंदर उपभोक्ताओं और कामगारों को अपनी बात कहने की छूट 
दी जाए तो इससे व्यवसाय के बेहतर, कुशल और जिम्मेदार 
रूप सामने आते हैं।6 उपभोक्ता और क्रेडिट सहकारी समितियां 
गरीबी में कमी लाती  हैं तथा ये कौशल  विकास, शिक्षा एवं लिंग 
समानता के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान करती हैं। 7 कामगारों 

की सदस्यता के माध्यम से  कामगारों की उच्च भागीदारी एवं 
अधिक सक्षम निर्णय प्रणाली सुनिश्चित होती  है क्योंकि 
सहकारिताओं द्वारा पोषित विशिष्ट लोकतान्त्रिक संरचनाएँ  
व्यक्तिगत भागीदारी को समर्थ बनाती हैं ताकि वे लोकतान्त्रिक 
तरीके से वैध प्राधिकरण के जरिये उद्यम के भीतर वास्तविक 
प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें। कार्यस्थल पर 
लोकतान्त्रिक भागीदारी की सहकारी परंपरा व्यक्तियों को उनके  
समुदाय एवं समिति में भागीदारी हेतु कौशल व आत्मविश्वास  
विकसित करने में  सक्षम बनाती है।8  सहकारिताएँ ऐसी   स्थली 
हैं जहां यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार लोकतान्त्रिक 
निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी की जाती है और इस प्रकार 
वे अपनी आर्थिक अनिवार्यता से बढ़कर लोक हित का कार्य 
करती हैं। इस प्रकार सहकारिताओं में लोकतान्त्रिक भागीदारी के 
द्वारा  बेहतर व्यावसायिक निर्णयों के साथ-साथ  समुदायों को 
और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलती   है।

सहकारिता के सात सिद्धान्त9 – अनुप्रयुक्त 

सहकारी उद्यम 
लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे छोड़ 
सकते ह

आपकी आवाज सुनी जाएगी 

पूंजी का नियंत्रण आपके हाथों में 

साथ रहकर आप स्वायत्त हैं 

आप अपना विकास कर सकते हैं 

उनके साथ सहयोग करके आप अधिक सफल 
हो सकते हैं जो यह जानते हैं कि सहयोग कैसे 
किया  जाता है

आप अपनी सफलता जारी रखते हुए अपने 
समुदाय के लिए कुछ कर  सकते हैं

सहकारी व्यक्ति 
यदि मैं अन्य लोगों की जरूरतों को लेकर खुली दृष्टि रखता हूँ और मैं उनके साथ इस तरह व्यवहार 
करता हूँ कि वे मुझसे सहयोग कर सकें तो मैं अपनी और उनकी साझी रुचि को जान सकूँगा।

चूंकि जो घटित हो रहा है उसमें मेरी बराबर की भूमिका है, मैं सुनता हूँ और खुलकर व 
ईमानदारीपूर्वक अपनी बात रखता हूँ।

हमलोग साथ मिलकर जो काम करने का प्रयास करते हैं, उसपर मेरी पैनी नजर रहती है और मेरे 
निर्णय भी इसके द्वारा निर्दर्शित होते हैं।

मैं औरों की सहायता करता हूँ ताकि वे अपनी   सहायता कर सकें। वे भी उसी प्रकार मेरी सहायता 
करते हैं जिससे कि साथ मिलकर हम भविष्य के और अधिक नियंत्रण में रहें। 

मैं अपने आसपास के लोगों से सीखने में रुचि रखता हूँ ताकि मैं उनके साथ और अधिक सहयोगी 
तरीके से पेश आ सकूँ। 

नई व्यवस्था में अन्य लोगों के साथ  सहयोग करने के लिए मैं मौकों की तलाश करता हूँ। 
 

मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि  मैं एक  बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हूँ तथा मैं वह  हर चीज करने के 
लिए समर्पित हूँ जिससे इसे बेहतर बनाया जा सके
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मेरा फायदा – हमारा फायदा 
जिन सामाजिक नेताओं ने पिछली 
शताब्दियों के दौरान सहकारिताओं की 
स्थापना की, उनका एक स्पष्ट नजरिया 
था। वे यह देख सके थे कि लोगों के साथ 
काम करके तथा उन्हें काम में साझीदार 
बनाकर वे  सामान और सेवाओं अथवा 
कार्य को पाने की व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा 
कर सकते थे। भागीदारी उनके लिए अपने 
आप में अंत न होकर अंत का साधन है। 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के 
उद्देश्य से वे उसमें शामिल या जुड़ गए 
थे। यह उनके द्वारा सहकारिता स्थापित 
करने तथा उनसे बेहतर कार्य-निष्पादन 
करवाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। 

विकसित अर्थव्यवस्थाओं का 
समसामयिक संसार बहुत अलग है। अनेक 
मामलों में जहां संपर्क की कमी थी, 
उसकी जगह आधुनिक परिवहन प्रणाली, 
प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं की बहुलता 
और हाल के समय में आए शक्तिशाली 
इन्टरनेट के  माध्यम से ढ़ेर सारे नए 
विकल्प खुल गए हैं। आज उपभोक्ता 
संस्कृति का दौर है। यह न केवल 
सामुदायिक स्तर पर स्वयं सहायता संबंधी 
पहल की आवश्यकता खत्म करती 
है बल्कि व्यक्ति के स्तर पर इसकी 

प्रवृत्ति हमें उदासीन, आत्मसंतुष्ट 
या फिर निरा आलसी बनाती है ।  यह 
नागरिक भागीदारी को निरूत्साहित करती है 
और निजी सुख व संतुष्टि को प्रोत्साहन 
देती है ।

वैश्विक वित्तीय संकट और अपने 
नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने 
में विकसित अर्थ व्यवस्थाओं और 
उनकी संस्थाओं की विफलता ने नाटकीय 
रूप से आज के भूपटल को बदल कर रख 
दिया है ।

बढ़ती असमानता तथा वाणिज्यिक, 
सरकारी और धार्मिक संस्थाओं के प्रति 
घटते विश्वास के बीच बैठे रहना और 
किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना जो 
समस्या हल कर दे, इसमें अब समझदारी 
प्रतीत नहीं होती ।  वैश्विक रुझानों के 
विश्लेषण से यह पहले ही पता चल चुका 
है कि -- पहले तीन वैश्विक रुझानों में से 
एक "व्यक्तियों का सशक्तिकरण, जो 
एकल मानव समुदाय में अपनापन का भाव 
जगाता है। "10

परिवर्तन के चालक
- विश्व स्तर पर मध्य वर्ग का आविर्भाव तथा अनगिनत नेटवर्कों के माध्यम से इनका आपसी जुड़ाव ।  परिणामतः  नागरिक 

अपनी पुरानी पीढ़ी की तुलना में अपने भविष्य हेतु अधिक बड़ी भूमिका चाहते हैं । 
- इस बात को लेकर बढ़ती जागरुकता कि विभिन्न देशों में लोगों की मांगे और चिंताएं  उनकी साझी  आकांक्षाओं और साझी 

शिकायतों के साथ आपस में मिल रही है ।  यह स्थिति पब्लिक गुड्स प्रदान करने की सरकारों की क्षमता के बिल्कुल 
उलट होगी, खासकर उनमें जो जीवन स्तर में सुधार लाने से संबंधित है। परिणामस्वरूप अपेक्षाओं का फासला विकसित हो 
रहा है ।

- नानीतिक परिदृश्य में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु सिविल सोसाइटी का बढ़ता दबाव ।  अधिक भागीदारी और अधिक जानकारी 
के साथ -साथ आकांक्षाओं का बढ़ता फासला तनाव, विद्रोह और द्वन्द्व की ओर ले जा सकता है ।  2030 के अनेक 
शक्तिशाली कुलीन के वर्ष 2011 के युवा आंदोलनों के नायकों के बीच से ही विकसित होने की संभावना है ।  ये प्रतिनिधि 
लोकतंत्र की समस्याओं से वाकिफ़ हैं । .
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यह एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य है ।  
युवाओं का मोहभंग और उनकी गैर भागीदारी 
पहले ही प्रकट हो चुकी है क्योंकि वे 
उन संस्थाओं और प्रणालियों के बारे मंे 
जान चुके हंै जो उन्हंे विरासत मंे मिला है 
।  वे तत्काल जिन आर्थिक चुनौतियों 
का सामना कर रहे हंै, उनसे भी वे वाकिफ़ 
हंै । ("दि ग्रेजुएट विथ नो फ्यूचर 11") 
स्पेनिश शहर लॉस इंडिग्नैडोस से लेकर 
विश्वव्यापी ‘ऑक्यूपाय मूवमंेट’ मंे जो 
कुछ है उसे ही एक अमेरिकी दार्शनिक ने 
‘लोकतांत्रिक’जागरण’ 12 की संज्ञा दी है ।

इस संदर्भ में व्यापक लोकतांत्रिक 
भागीदारी सहित भागीदारी का अपने आप 
में अन्त हो जाता है।  यह चंद कुलीनों के 
हाथों में जमा हुई शक्ति के प्रतिकार का 
माध्यम बन जाती है । इसके साथ ही यह 
पुरानी पीढ़ियों के दहते प्रतीत हो रहे पुराने 
तौर-तरीकों को चुनौती देने का भी माध्यम 
है ।  यह व्यक्तियों  को इस लायक 
बनाती है कि उनका ऐसी चीजों पर कुछ 
प्रभाव हो जो उनके जीवन को प्रभावित 
कर रही है । इसके लिए संस्थाओं की 
पूरी श्रृंखला, जिससे व्यक्ति वर्तमान 
में अपने को बहिष्कृत महसूस करता है 
और जिसमें किसी प्रकार की वास्तविक 
जिम्मेदारी का भी अभाव दिखता है, में 
लोकतांत्रिक भागीदारी की आवश्यकता 
है । इसलिए भागीदारी एक बार फिर से 
सहकारिता क्षेत्र के सर्वाधिक मूल्यवान 
धरोहर के रूप में स्थापित हो रही है ।

परन्तु युवाओं में भागीदारी के लिए जो 
संभावनाएं और उम्मीदें हैं वे हाल के 
वर्षों में नाटकीय रूप से बदल गई हैं । 13 
हाल के वर्षों में संघों के ढ़ीले-ढ़ाले और 
नेटवर्क्ड रूप में वृद्धि देखने  में आई है 
, जिसमें ‘सदस्य’ और ‘गैर सदस्य’  का 
बटवारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है 
।  डिजिटल क्रांति,  सोसल मीडिया और 

‘उत्तर अफसरशाही’ शासन के उदय से 
अधिक क्षैतिज संगठन और पारदर्शिता 
की शुरूआत होती है । 

सहकारिताओं को अपनी मत सदस्यता 
की परिभाषा को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं हैं और उन्हें इसे हरगिज नहीं छोड़ना 
चाहिए ।  किन्तु जब तक वे भागीदारी 
और संबद्धता की नई संभावनाओं 
के  लिए अपने द्वार खुले नहीं रखते 
हैं और नवीकरण के इच्छुक नहीं रहते 
, वे नई पीढ़ी के सदस्यों को प्रेरित 

और संबद्ध करने का अवसर खो देंगे ।  
इसके अतिरिक्त यह दोनों ही आंदोलनों 
- नए नेटवर्क आधारित आंदोलन यथा- 
‘ऑक्यूपाइ’ तथा मुनाफा केंद्रित  कार्य 
जिसमें स्रोता और उपभोक्ता नए मेल-
जोल के रूप से जुड़े होते हैं, की तुलना में 
धीमा और कम प्रतिवादी प्रतीत होता है । 

चन्द अर्थव्यवस्थाओं में भी भागीदारी 
की क्रिया का विकास हो रहा है  ।  इस 
प्रकार के सहकारी संगठन विशेषकर 
लोकसेवा के क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य 
और सामाजिक देख-भाल , नई 
प्रौद्योगिकियों में विशेषकर नवीकरणीय 
ऊर्जा एवं अन्य हरित प्रौद्योगिकियों 
तथा कृषि क्षेत्र की सुदूर सहकारिताओं 
एवं अन्य सहकारिताओं में वित्तीय सेवाएं 
प्रदान करने हेतु  मोबाइल प्रौद्योगिकी 
और पोर्टेबल वाई-फाई का सर्जनात्मक 
उपयोग इसके अंतर्गत शामिल है । 

इन संगठनों में प्रयोक्ता, कामगार और 
अन्य साथ मिलकर काम करते हैं ताकि 
वे बेहतर व्यावसायिक दक्षता हासिल 
कर सकें ।  साझीदारीपूर्ण भागीदारी में 
इनके अलावा विशेष क्षेत्रों (यथा- 
देखाभाल करने वाले, माता-पिता, स्थानीय 
निवासी, स्थानीय विशेषज्ञ समूह) 
के अन्य महत्वपूर्ण समूह जुड़े हुए हैं 
।  साझादारीपूर्ण भागीदारी व्यवसाय की 
अधिक लचीली और प्रभावी पद्धति 
की खोज हेतु मंच प्रदान करती है ।  
यह संगठन की खुद की डिजाइन हेतु 
सह- उत्पादन का विचार अन्तः स्थापित 
करती है तथा इससे इन्हें एकल हित वाले 
परंपरागत व्यवसायों पर प्रतिस्पर्धात्मक 
बढ़त मिल जाती है । 14

खुद आई.सी.ए. के संबंध में भी जमीनी 
स्तर पर भागीदारी अहम भूमिका अदा 
करती है ।  जी-20 जैसे शासन के नए 
केन्द्रों का बढ़ता महत्व सरकार के स्तर 
पर शक्ति के चट्टानी प्लेटों के खिसकने 
का एक आयाम है ।

चूंकि विश्व की विशालतम समस्याएं 
साझे समाधान की मांग करती हैं, अतः 
बहुआयामी संस्थाओं का महत्व बढ़ 
जाता है ।  आई.सी.ए. ऐसी ही एक संस्था 
है ।  यह अपने अस्तित्व तथा अपनी 
वैद्यता और प्राधिकार के लिए विश्व 
भर में फैली अपनी सहकारिताओं के 
एक बिलियन लोगों की जमीनी स्तर की 
सदस्यता तथा अपने राष्ट्रीय निकायों में 
सहकारिताओं की भागीदारी की ऋणी है ।  
अतः जमीनी स्तर पर भागीदारी को पोषण 
प्रदान करने से मुख्यधारा के सहकारी 
संगठनों तथा आई.सी.ए. जैसे प्रतिनिधि 
निकायों दोनों की वैधता और प्राधिकार 
को मजबूती प्रदान करते हैं । 

"भागीदारी एक बार फिर सहकारिता क्षेत्र की 
सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर बन गई है"

"जी-20 जैसे शासन के नए केन्द्रों का बढ़ता 
महत्व सरकार के स्तर पर शक्ति के चट्टानी 
प्लेटों के खिसकने का एक आयाम है ।"
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लक्ष्य
यहां लक्ष्य सदस्यों के अंदर भागीदारी और शासन को नई उँचाई तक ले जाना है और ऐसा करने के लिए भागीदारी के व्यावहारिक 
पहलुओं को प्रमुखता देता है । 

- युवा प्रौढ़ और युवा लोगों पर विशेष 
रूप से और सीधे तौर पर ध्यान केंद्रित 
करना संबंध बनाने और संबंधों को 
बनाए रखने के उनके तौर-तरीकों का 
पता लगाना तथा इस बात पर विचार 
करना कि क्या भागीदारी और जुड़ाव 
के स्थापित परंपरागत तरीकों को 
अपनाया जा सकता है और क्या उन्हें 
अपनाए जाने की आवश्यकता है ।  
सहकारिता क्षेत्र की आवश्यकता 
है कि वह युवाओं को सहकारिता में 
सच्ची भागीदारी करने तथा इसके 
भविष्य को संवारने में मदद करने की 
खातिर आमंत्रित करे तथा उनका सच्चे 
दिल से स्वागत करे ।  इस ब्लूप्रिंट 
के कार्यान्वयन की योजना प्रक्रिया 
में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए 
।  इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के 
प्रश्नों पर विचार करना शामिल है ।  
क्या नई पीढ़ी सहयोग हेतु ऐसा कोई 
अपना तरीका विकसित कर रही है, 
जिसे स्थापित सहकारी क्षेत्र सीख 
सके और उसे अपना सके ?  क्या 
सहकारिताएं युवाओं के लिए सबसे 
उपयुक्त पहुंच बन्दु मुहैया करवा रही है 
? क्या वे युवाओं के लिए स्थान अथवा

मंच उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध हैं 
तथा क्या वे भविष्य संवारने हेतु उन्हें 
सक्षम बना रहे हैं ?  क्या वे इसके लिए 
सही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ?

- लोकतांत्रिक भागीदारी, जुड़ाव एवं 
संबद्धता के क्षेत्र में मौजूद प्रमुख 
इनोवेशन तथा सर्वोत्तम प्रणालियों 
की पहचान, प्रसार एवं अनुपालन 
।  इसके अंतर्गत संप्रेषण, निर्णय-
प्रक्रिया, मिलन (दोनों-भौतिक और 
अभासी) एवं खुलापन शामिल है ।  
सदस्य लाभ एवं प्रोत्साहन के जरिए 
भागीदारी को बढ़ावा देने, बनाए रखने 

और विकसित करने के तरीकों का पता 
लगाना भी इसी के अंतर्गत आते हैं ।

- सदस्यता कार्ययोजना को अपनाने 
हेतु सभी सहकारिताओं का समर्थन 
हासिल करना तथा उन्हें वार्षिक 
आधार पर रिपोर्ट करना । चूंकि 
सहकारिताएं विविध एवं व्यापक 
समुदायों के बीच कार्य करती हैं, 
ऐसे में प्रतिनिधि आधारित सदस्यता 
प्राप्त करने हेतु कतिपय मानक 
कायम करने में सहकारी क्षेत्र 
है - पहला प्रतिरक्षात्मक रूप से 
ताकि "विशिष्ट" दिख सके और 
दूसरा सक्रिय रूप से ताकि मानव 
आवश्यकताओं को पूरा करने की 
दृष्ट के साथ-साथ व्यवसाय को भी 
बढ़ाया जा सके ।  सदस्यता विकास 
के क्षेत्र में उत्तम व्यवहार केवल 
5वें सहकारिता सिद्धान्त (शिक्षा, 
प्रशिक्षण एवं सूचना) एवं 7वें 
सहकारिता सिद्धान्त (समुदायों के 
प्रति चिन्ता) तक सीमित नहीं है 
बल्कि सहकारिताओं को भी अपनी 
उत्कृष्टता प्रदर्शित करने तथा 
संगठन के अन्य रूपों से अपने को 
अलग प्रस्तुत करने के लिए कुछ हद 
तक इसकी तलाश करनी चाहिए । 

- इस बात को ध्यान में रखते हुए 
परंपरागत सदस्यता के प्रतिमानों की 
खोज करना कि किस प्रकार भागीदारी 
के अन्य इनोवेटिव और परम्परागत 
रूप (यथा-टिप्पणी, संवाद व वाद-
विवाद, सोशल मीडिया के माध्यम 
से जुड़ाव) सदस्यता में दखल देते हैं 
अथवा दे सकते हैं, तथा क्या भागीदार 
के विभिन्न स्तर (उदाहरण के लिए 
- सदस्य, समर्थक, अनुयायी) इस 
संदर्भ में उपयुक्त हैं अथवा नहीं । 

- सह-उत्पादन और मानव संसाधन 
प्रबंधन प्रणालियों सहित कार्य 
संगठन के संदर्भ में इनोवेशन हेतु 
उनकी लीडरशिप हासिल करना ।  
निर्णय प्रक्रिया और सूचना-साझेदारी 
में कर्मचारी-सदस्य की भागीदारी 
के फायदे के माध्यम से सहकारिताएं 
निवेशक के स्वामित्व वाली और निजी 
कंपनियों के प्रतिस्पर्धी दबाव का 
सामना कर सकती हैं और उन्हें ऐसा 
करना चाहिए । 

- एक अलग पहल के रूपों में इसे 
पूंजीफ्लो के विषय से जोड़ते हुए पूंजी 
प्रदाताओं के लिए  भागीदारी के ऐसे 
सीमित व पृथक रूपों की खोज करना जो 
सहकारिता की प्रकृति को कमतर बनाने 
अथवा क्षति पहुंचाने का काम न करें ।

- इसे आई.सी.ए. द्वारा बढ़ाए जाने हेतु 
महत्वपूर्ण और विधिसम्मत दोनों ही 
लक्ष्य के रूपों  में जाना जाता है ।  
यह इसकी भूमिका का अहम हिस्सा 
है ।  सहकारिताएं अपना ध्यान अपने 
व्यवसाय-संचालन और उन लोगों की 
आवश्यकताओं पर केंद्रित करती 
है जिनकी वे सेवा करती हैं । यह 
राष्ट्रीय निकायों और आई.सी.ए. की 
भूमिका है कि वह ऐसा गतिविधियां शुरू 
करें जिनसे लंबे समय में सहकारिताओं 
को समर्थन मिले।  उन्हें ऐसे काम 
करने चाहिए जिनसे सफल, सतत 
सहकारिताओं के निर्माण में सहायता 
मिले तथा जिससे सहकारी बंधुओं 
को भरण-पोषण और प्रशिक्षण 
मिल सके क्योंकि वे ही उनके दिन-
प्रतिदिन का व्यवसाय करते हैं। 
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इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
जैसा कि निम्नलिखित निष्कर्षों में आगे और स्पष्ट किया गया है, कार्यान्वयन की योजना बनाने की जिम्मेदारी पूरे सहकारिता क्षेत्र 
की है ।  तथापि, कुछ विचार, जो आईसीए के अंदर और तत्काल हुई चर्चा के दौरान पहले ही उभर कर सामने आए हैं, उनके बारे में बगैर 
परिप्रेक्ष्य के अथवा इस अवस्था में प्रतिबंध लगाए बिना,  संकेत करने हेतु निम्नलिखित विचार प्रस्तुत है 

संभव और निर्देशात्मक कार्रवाई 

- सहकारिता क्षेत्र के भीतर सहकारिता 
बंधुओं को ‘ज्वाइन’ करवाने के 
लिए नए तरीकों को पता लगाना 
ताकि सहकारिता बंधुओं का अधिक 
संयोजित तंत्र बनाया जा सके । 

- सर्वोत्तम व्यवहार के बारे में सूचनाएं 
जुटाना ; सर्वोत्तम विचारों का पता 
लगाना और उसे साफ करना, उम्र 
और लिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल 
करना, नकारात्मक और नुकसानदायी 
प्रवृतियों की पहचान करना, घटिया 
व्यवहारों का खुलासा करने में 
मदद करना और उसमें सुधार हेतु 
तकनीक और औजारों का विकास 
करना ।  ऐसी सूचनाएं जुटाना जो 
यह प्रदर्शित करें कि सर्वोत्तम 
व्यवहार के ये उदाहरण किस प्रकार 
व्यापक संकेतकों के रूप में सशक्त 
कार्यनिष्पादन से सकारात्मक 

रूप से जुड़े हैं ।  इन संकेतकों के 
अंतर्गत वित्तीय सफलता, कर्मचारी 
संबद्धता, सामाजिक संबद्धता और 
पर्यावरणीय  सततता आते हैं । 

- सहयोगी एवं घनिष्टात्मक गतिविधियों 
के संबंध में युवा पीढ़ी की प्रेरणा का 
जायजा लेने हेतु युवाओं और सोशल 
मीडिया उद्योग के साथ काम करना 

;  किस प्रकार संप्रेषण और रिश्तों 
में परिवर्तन हुए हैं तथा वे ऑन लाइन 
और ऑफ लाइन दोनों ही माध्यमों में 

परिवर्तित  हो रहे हैं ; उन व्यवहारों 
का परीक्षण करना जो हाल के 
आंदोलनों में विकसित हुए हैं । 

“amplify the co-operative voice, 
such as through a leadership 
roundtable”
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2. सततता
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"सहकारिताओं को सततता निर्माता के रूप मंे स्थापित करंे"
निवेशकों के स्वामित्व वाला व्यावसायिक मॉडल वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से असततता के संकट से गुजर रहा है 
।  मौजूदा वित्तीय संकट दीर्घकालिक संभावना के स्थान पर अल्पकालिक फायदे  को अधिक महत्व देने के दुष्परिणाम का आदर्श उदाहरण 
है ।  पिछले तीन दशकों के प्रभुत्वशाली पूंजीवादी मॉडल के द्वारा असमानता के स्तर में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप "सामाजिक 
पूंजी" और कल्याण के स्तर में गिरावट आई है ।15 इस बीच पीएचसीज द्वारा ‘शेयरधारक मूल्य ‘ की तलाश में अक्सर पर्यावरणीय सततता 
की बलि चढ़ा दी जाती है, जैसा कि मैक्सिको के बी.पी. गल्फ के रिसाव के मामले में उजागर हुआ था (नीचे बॉक्स देखें)

ऐसे संकट उस व्यावसायिक मॉडल से 
उत्पन्न होते हैं जो वित्तीय मुनाफे को 
मानव आवश्यकता से अधिक महत्व 
देता है ।  यह ऐसा मॉडल होता है जो 
फायदे का निजीकरण करता है और उसके 
बाद घाटे का सामाजीकरण करता है ।  
जैसा कि हावार्ड बिजनेस स्कूल के गुरू 
माइकेल पोर्टर का मानना है कि भविष्य 
वैसे व्यवसाय का है जो उस ‘साझे मूल्य’ 
में निवेश करता है जो ग्राहकों, पर्यावरण, 
कर्मचारियों और भविष्य पर होने वाले 
प्रभावों के प्रति विधिवत जिम्मेदारी लेता 
है।16

"सामान्य अर्थ में सततता निर्वाह करने, 
बनाए रखने अथवा टिकने की क्षमता 
है ।  1980 के दशक से मानव सततता 
वैश्विक खिदमतगारी एवं संसाधनों 
के जिम्मेदार प्रबंधन की दिशा में 
पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक 
आयामों के एकीकरण से संबद्ध रही है"17  

सहकारिताओं ने हमेशा यह निर्दिष्ट 
किया है कि लोग इतने समर्थ हों कि 
बिना शोषण के गुड्स और सेवाओं तक 
उनकी पहुँच हो ।  इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि एक मूल्यों की श्रेणी के अनुरूप 
व्यापार किया जाए जिसके आधार पर 
आज हम इसे सततता कहेंगे ।  मानव 
आवश्यकता को केन्द्र में रखते हुए 
सहकारिताएं आज के सततता संकट का 
प्रतिवाद करती है तथा ‘साझे मूल्य’ का 
विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती है ।  वस्तुतः 
सहकारिता सततता की सामूहिक तलाश 
है ।  सहकारिताएं किसी एक स्टेकधारी 
के फायदे को बढ़ाने की बात न कर 
अनेक स्टेकधारियों के फायदे को बढ़ाने 
की बात करती है ।  अतः आर्थिक, 
सामाजिक और पर्यावरणीय सततता का 
निर्माण विकासशील सहकारी क्षेत्र 
के लिए प्रेरणा और औचित्य का स्रोत 
होना चाहिए ।  इस ऐतिहासिक पड़ाव पर 
उस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है 

कि क्यों सहकारिताएं आवश्यक और 
लाभकारी हैं। वस्तुतः लागत और लाभ 
(वर्तमान और भावी) की पूरी श्रेणी 
को ध्यान में रखें तो हम पाते हैं कि 
सहकारिताएं निवेशकों के स्वामित्व वाले 
व्यवसाय की तुलना में अधिक प्रभावी हैं । 

आई.सी.ए. को चाहिए कि वह सहकारी 
अर्थव्यवस्था के ऐसे विजन की रूपरेखा 
तय करने में अग्रणी भूमिका अदा करे 
जो दीर्घकालीन परिणामों और बिखरे 
हुए लागत/फायदे को महत्व दे ।  इसके 
साथ-थ्साथ सहकारिता क्षेत्र से बाहर 
के सर्वोत्तम चलन एवं विशेषज्ञता को 
भी अपनाने की आवश्यकता है ताकि 
सहकारिताएं समाज के लिए जिन मूल्य 
रूपों का निर्माण करती हैं उन्हें जोड़ा और 
मापा जा सके ।  पूंजीवाद के प्रभुत्वशाली 
मॉडल द्वारा भी नाटकीय रूप से इसका 
अल्प-उत्पादन किया जाता है । किस 
प्रकार इसे किया जा सकता है ? इसको 
लेकर इस अध्याय में कार्य योजना तैयार 
की गई है । 

तेल के कुएं  धसने से हुई 11 कामगारों की मौत और 4.9 मिलियन बैरल तेल 
के रिसाव की घटना हमारी स्मृति से दूर होती जा रही है ।  यह अल्पकालिक 
पर्यावरणीय क्षति वैसी आपदा नहीं थी जैसी महसूस की गई थी,लेकिन इस 
रिसाव के भोजन-चक्र में प्रवेश के माध्यम से खाड़ी के लोगों के जीवन पर होने 
वाले  दीर्घकालिक प्रभावों की जानकारी मिलना अभी बाकी है ।  तथापि, पिछले 
वर्ष की रिपोर्ट और इस हादसे के विषय के ऊपर सालाना प्रकाशित होने वाली 
पुस्तकों में दिये गये आकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि तेल और गैस उद्योग 
भी उतने ही लापरवाह और गैर-जिम्मेवार हैं जितने कि वे नामी-गिरामी बैंक 
जिनके कारण 2008 का आर्थिक संकट आया था ।  बी.पी. में हुए हादसे ने भी 
उन्हीं समस्याओं यथा- ढुलमुल सरकारी विनियम, जोखिम के बावजूद कारपोरेट 
मुनाफा, वित्तीय पतन को हवा देने वाले प्रैस आदि की और इशारा किया है ।   
बड़े बैंकों और बड़ी तेल कंपनियों में आकार की समानता के साथ-साथ अन्य 
समानताएं भी हैं । 
‘व्हाट हैपेंड ऐट मकांडो वेल’, न्यू यॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, 29 सितम्बर, 2011
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लक्ष्य
यद्यपि कुछ स्थानीय अपवाद हैं, वर्तमान में ‘सततता’ (सस्टेनिबिलिटी) ऐसा ‘पद’ नहीं है जिसे सहकारिता के क्षेत्र में सर्वव्यापी 
मान्यता मिली हो । आज इस बात की जरूरत है कि वर्ष-2020 तक सहकारिता को सततता के निर्माताओं के रूप में स्थापित किया जाए । 
सहकारिता क्षेत्र को विश्वसनीयतापूर्वक यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि सततता सहकारिताओं की अंतर्निहित प्रकृति है 
तथा सहकारी उद्यम तीन अर्थों में सततता के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान करते हैं:-

- आर्थिकः इस बात के पुष्ट प्रमाण है 
कि स्वामित्व के स्वरूप की विविधता 
कुल मिलाकर अधिक स्थायी वित्तीय 
क्षेत्र के निर्माण में योगदान करती है 
। निवेशकों के स्वामित्व वाले कंपनी 
प्रबंधक अपने हित के लिए काम 
करते हैं और इसमें थोड़ी संख्या में 
स्टेकधारक होते हैं । जिस प्रकार यह 
वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, उसके 
मूल में भी यही कंपनियां थीं । वित्तीय 
सेवा क्षेत्र के बाहर भी इस बात को 
लेकर चिंता जताई जाती रही है कि  
‘शेयरधारी मूल्य’ को बढ़ावा देने से 

कंपनियों की दीर्घकालिक उत्पादन 
क्षमता में कमी आती है । 19

सहकारिताओं के पास यहां साझा करने के 
लिए अनेक सकारात्मक संदेश हैं । पहला, 
वित्तीय सहकारिताएं शेयरधारकों के बजाय 
अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करते 
हैं ।  वे अपने ‘स्टेकधारी मूल्य ‘ को बढ़ावा 
देते हैं न कि ‘शयेरधारी मूल्य’ को और 
ऐसा करने से सहकारिताओं में आंतरिक 
रूप से जोखिम कम हो जाता है ।  इस बात 
को सुझाने हेतु पुख्ता सबूत हैं कि क्रेडिट 
सहकारिताएं अधिक वित्तीय स्थायित्व और 

सततता के निर्माण में योगदान करती है ।

दूसरा, मुनाफे के बजाय मानव आवश्यकता 
और उपयोगिता को संगठनात्मक प्रयोजन 
के केन्द्र में रखने से सहकारिताओं को उस 
अल्पकालिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता 
है जिससे सभी प्रकार के वित्तीय और 
गैर वित्तीय संस्थान ग्रस्त रहते हैं ।  इसे 
दूसरे रूप में कहें तो, वे उस ‘वित्तीयकरण" 
की समस्या का सामना नहीं करते जिसमें 
पिछले बीस वर्षों में पूंजीवाद को जकड़ 
रखा है ।  पूंजीवादी व्यवस्था में वित्तीय 
कार्यनिष्पादन को उत्तम व्यवसाय का 
मूल सकेंतक माना जाता है ।  स्वामित्व के 
रूप और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ऐसी 
संभावना कम है कि वे मुनाफे की तलाश में 
उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में कटौती 
करें ।  इस प्रकार वे व्यावसायिक रूपों की 
विविधता और उनकी पूरी पारिस्थिकी में 
सुघार लाते हैं ।  कैसे व्यवसाय किया जाता 
है ? इसके लिए वे वास्तविक विकल्प 
प्रदान करते हैं । 20

दूसरा, मुनाफे के बजाय मानव  आवश्यकता 
और उपयोगिता को संगठनात्मक प्रयोजन 
के केन्द्र में रखने से सहकारिताओं को उस 
अल्पकालिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता 
है जिससे सभी प्रकार के वित्तीय और 
गैर वित्तीय संस्थान ग्रस्त रहते हैं ।  इसे 
दूसरे रूप में कहें तो, वे उस ‘वित्तीयकरण" 
की समस्या का सामना नहीं करते जिसमें 
पिछले बीस वर्षों में पूंजीवाद को जकड़ 
रखा है ।  पूंजीवादी व्यवस्था में वित्तीय 
कार्यनिष्पादन को उत्तम व्यवसाय का 
मूल सकेंतक माना जाता है ।  स्वामित्व के 
रूप और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ऐसी 
संभावना कम है कि वे मुनाफे की तलाश में 
उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में कटौती 
करें ।  इस प्रकार वे व्यावसायिक रूपों की 

"हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं जहां बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण उन एजेंटों 
के पास है जो बैलेंस शीट के छोटे सिल्वर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु 
सामाजिक रूप से सब ऑप्टिमल जोखिम लेने वाले प्रोत्साहनों के साथ काम करते 
हैं   ।  यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट में खोने वाला कौन है । "  एंडी हालडेन, 
बैंक ऑफ इंग्लैंड में  वित्तीय स्थायित्व के कार्यकारी निदेशक http:// www.
irb.co.uk/v34/n04/andrew-haldne/the doom-loop

सहकारिताएं समय के साथ संकट में संघर्ष करने की प्रवृति प्रदर्शित करती हैं 
।  वर्तमान संकट के दौर में यह सही है कि  - सहकारी बैंक और क्रेडिट यूनियन 
ने इस बैंकिंग संकट के दौरान अच्छा कार्य किया है ।  उदाहरण के लिए रेबो बैंक 
का बाजार  2008 में 42 प्रतिशत बढ़ गया तथा इसके सदस्य संस्थानों की जमा 
पूंजी  में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।   क्रेडिट यूनियनों की सदस्यता में 2008-
09 के दौरान वृद्धि हुई है ।  बिरचाल एंड केटिलसन (2009) रेजिलिएंस ऑफ द 
कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस-आईएलओ 

कनाडा: में  हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति क्रेडिट यूनियन प्रणाली का सदस्य 
है । (द ग्लोब एंड  मेल 15.5.2012) तथा खुदरा जमा बाजारों और आवासीय  
गिरवी बाजारों  में क्रेडिट यूनियनों की भागीदारी बढ़ती जा रही है जो 2010 में 16 
प्रतिशत तथा 2012 के प्रथम सप्ताह में 19 प्रतिशत थी ।  (मूडीस इन्वेस्टर 
सर्विस ग्लोबल बैंकिंग रिपोर्ट 123026, अप्रैल, 2010) 
उत्तरी अमेरिका में डेस्जार्डिन अपनी 7500  जमा लेने वाली वित्तीय संस्थाओं 
के साथ 16वंे स्थान पर है  जबकि टीयर 1 पूंजी अनुपात की दृष्टि से 16 प्रतिशत 
के साथ यह दूसरे स्थान पर है । (डेस्जार्डिन ग्रुप क्यू1 2012 वित्तीय रिपोर्ट )
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विविधता और उनकी पूरी पारिस्थिकी में 
सुघार लाते हैं ।  कैसे व्यवसाय किया जाता 
है ? इसके लिए वे वास्तविक विकल्प 
प्रदान करते हैं । 2 विकासशील अर्थ 
व्यवस्थाओं में वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
दोनों तरीकों से आर्थिक विकास में मुख्य 
भूमिका निभाते हैं । (टैक्स्ट बॉक्स देखें)

- सामाजिक : समकालीन पूंजीवाद से 
उत्पन्न नकारात्मक बाह्य समस्याएं, 
जिनके समाधान के लिए सरकारें प्रायः 
संघर्षरत रहती हैं, व्यक्तिवाद और 
समानता से जुड़ी सामाजिक समस्याएं हैं 
।  इनमें से कईयों में मानव पीड़ाओं का 
पुट रहता है जैसा कि खुशी के क्षेत्र में 
काम करने वाले अर्थ-शास्त्रियों और 
कल्याण संबंधी सर्वेक्षणकर्ताओं 
की रिपोर्ट में बार-बार दोहराया जाता है 
।   अन्य जो सरकारों के लिए लागत 
बढ़ाते हैं वे स्वास्थ्य समस्याओं और 
अपराध के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं ।  
"सामाजिक पूंजी" के अध्ययन से पता 
चलता है कि ऐसी समितियां जिनमें संघ 
सदस्यता का स्तर ऊंचा है, वे आर्थिक 
रूप से भी बेहतर कार्य कर रही हैं ।  
इसके अतिरिक्त, उनमें विश्वास और 
लोकतान्त्रिक भागीदारी का स्तर भी 
ऊंचा है । 22

सहकारिताएं यहां दो रूपों में बहुत 
सकारात्मक योगदान करती हैं ।  पहला- 
वे जरूरतमंदों को सामाजिक सेवा प्रदान 
करती है । पहला यह कि ये जरूरतमंदों को 
सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं "सामाजिक 
सहकारिता" का दायरा अलग-अलग देशों 
में अलग-अलग हैं किंतु इटली और जापान 
जैसे देशों कुछेक  में यह काफी व्यापक  
स्तर पर है 23।  सहकारिताएं महज बाजार 
प्रचालक नहीं हैं बल्कि वे ऐसी सेवाएं भी 
प्रदान करती हैं जो अन्यथा निजी बीमा 
कंपनी अथवा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई 
जानी चाहिए थी ।  जहां ऐसा होता है, 
वहां राज्यों की तरफ उन्हें ऐसा करने हेतु 
समर्थन देने का यह एक मजबूत राजकोषीय 
मामला होता है, खासकर तब जबकि कोई 
प्रत्यक्ष राजकोषीय संकट की स्थिति हो 

। दूसरा - सदस्यता और एसोसिएशन अपने 
आप में और अपने आपके गुड्स हैं, जब वे 
ऐसे महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में भी कार्य 
कर रहे होते हैं जिन पर सफल समितियां और 
अर्थ व्यवस्थाएं फलती-फूलती हैं । 

सहकारिताएं जिन तरीकों के माध्यम 
से राष्ट्र की  "सामाजिक पूंजी " के 
स्टॉक में योगदान करती हैं, निवेशकों के  
स्वामित्व वाले व्यवसाय वैसा नहीं करते।  
संयुक्त राष्ट्र संघ इसे स्वीकार करता 
है और सरकारों से अनुरोध करता है कि 
वे सहकारिताओं की स्थापना एवं उनका 
विकास करें तथा गरीबी में जी रहे अथवा 
कमजोर समूहों से आने वाले लोगों को इस 
लायक बनाने के लिए कारगर कदम उठाएं 
कि वे  स्वैच्छिक आधार पर  सहकारिताओं 
के निर्माण और विकास से जुड़ सकें, 
।"24  विकासशील देशों के लिए यह काफी 
महत्वपूर्ण है ।  यह एक ऐसा कारक है 
जो उन्हें सरकारों और नीति-निर्माताओं 
का पसंदीदा बनाता है । वह ऐसे तरीकों 

के माध्यम से जो समझदारी  पूर्ण और 
प्रशंसनीय है, उन्हें मुनाफा  बनाने वाले 
प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन 
करने योग्य बनाता है ।

- पर्यावरणीय : इस बात के  प्रमाण 
बढ़ते जा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि 
सहकारिताओं का पर्यावरणीय रिकॉर्ड  
उच्च कोटि का है ।  इसके अनेक 
कारण हैं। पहला- भागीदार संगठन होने 
के नाते भावी पर्यावरणीय परिस्थितियों 
के बारे में सदस्य लोकतांत्रिक तरीके 
से आवाज उठा सकते हैं और उन्हें 
निवेश से होने वाली आमदनी का हिसाब 
लगाने की आवश्यकता नहीं होती ।  
दूसरा - सहकारिताओं में स्टेकधारियों 
की बहुलता होने के कारण किन्हीं 
खास स्टेकधारियों पर नकारात्मक 
बाह्य वातावरण (यथा- अपशिष्ट एवं 
प्रदूषण) के प्रभाव से व्यावसायिक 
क्षमता में कमी नहीं आती । 25

एक अनुमान के अनुसार विकसित राष्ट्रों में 250 मिलियन किसान किसी एक 
सहकारिता से जुड़े हैं । 
विश्व बैंक (2007) वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट 2008;  एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट 

केन्या में सहकारी समितियों ने 3,00,000 लोगों को नौकरी दी है और वित्त पोषण 
व अवसर उपलब्ध कराकर 2 मिलियन लोगों के लिए परोक्ष रूप से रोजगार सृजित 
किया है । 
आई.एल.ओ (2012) हाउ वूमेन फेयर इन ईस्ट अफ्रीका कोआपरेटिव, दी केस 
ऑफ केन्या, तन्जानिया एंड उगांडा।

स्टैण्डफोर्ड यूनीवर्सिटी में किए गये एक अध्ययन से पता चला है कि  
विकासशील देशों में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से  कृषि के क्षेत्र में सततता 
में वृद्धि हो सकती है किन्तु यह तभी संभव है  जब स्थानीय किसान तथा जिन 
सामाजिक व आर्थिक तंत्र पर वे निर्भर हैं उनका सहयोग मिले । मैक्सिको के 
याक्वी वैली के  किसानों पर किए गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि किसानों 
को नई तकनीकों के कार्यान्वय के बारे में सूचना वैज्ञानियों की बजाय उनकी 
स्थानीय क्रेडिट यूनियन से मिलती थी । अनुसंधानकर्ताओं का तर्क है कि कृषि 
के क्षेत्र में नई व अधिक टिकाऊ तकनीकों को लागू करने का कार्य सहकारी 
समितियों जैसे भागीदार संस्थाओं के माध्यम से किया जाए।  
स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी (2011) http://news.stanford.edu/news/2011/june/
understanding-farmer-networks-060211-html
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डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेसजार्डिन्स(डीआईडी) केनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है तथा 
माइक्रोफाइनांस के क्षेत्र में अग्रणी है।  विश्वभार में इसके 8.8 मिलियन सदस्य और क्लाइंट हैं और इसका ऋण कारोबार 
2.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर हैं ।  इसकी हाल ही परियोजनाओं में हैती में पुननिर्माण संबंधी वित्त-पोषण,  दिसम्बर, 2011 के 
अंत तक पनामा में 11 मिलियन कैनेडियन डॉलर ऋण का कारोबार जिससे 1700  उद्यमियों को सहायता मिली है तथा जाम्बिया में 
7 मिलियन कैनेडियन डालर का ऋण कारोबार जहां माइक्रोफाइनांस बाजार में उनकी 45 प्रतिशत की भागीदारी है ।  
http://wwwdid.qu.catem/our-partners/performances-report

श्रीलंका और तंजानियां में सहकारिताओं पर हुए एक अध्ययन में यह पाया गया कि बहुसंख्यक सहकारिताओं के माध्यम से 
गरीबी में कमी आई ।  कौशल विकास, शिक्षा और लिंग समानता जैसे गैर-आमदनी वाले क्षेत्रों में भी इनका सकारात्मक 
योगदान रहा है । बिरचाल एंड सिमंस(2009)कोआपरेटिव्स प्रोपर्टी रिडक्शन  एविडेंश फ्रॉम श्रीलंका एंड तंजानिया, चीन में 
सहकारिताएं माइक्रो क्रेडिट का 91 प्रतिशत मुहैया कराती है । 

क्रेडिट यूनियन विकसित देशों मंे कार्यरत लोगों को विकासशील देशों मंे रह रहे अपने परिवारों को कम लागत पर धन अंतरण की 
सुविधा प्रदान करने के लिए एक धन प्रेषण प्रणाली की अनुमति देते हंै । यह व्यवस्था लैटिन अमेरिका मंे विशेष रूप से महत्वपूर्ण है 
(iLo सस्टेनेबल एन्टर्प्राइज प्रोग्राम: रेजिलिएंस ऑफ दि को-ऑपरेटिव बिजनेस मॉडल  इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पृष्ठ -26)

सहकारिताओं को सततता के निर्माण 
के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य  को 
प्राप्त करने के लिए  व्यापार के रूप में 
सहकारिताओं की व्यावसायिक सततता 
के बारे में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता 
पैदा की जानी चाहिए  ।    किसी भी 
व्यवसाय के भीतर सामाजिक और 
पर्यावरणीय हितों की निरन्तर टकराहट 
होती रहती है ।  किन्तु आम नागरिक की 
आवश्यकतों को पूरा करने की चाहत 
के माध्यम से सहकारिताएं इन हितों के 

बीच संतुलन की स्थिति को बढ़ावा देती 
हैं इससे बेहतर संगठनात्मक सततता 
का विकास होता है । अतंतः लक्ष्य के 
तहत आईसीए के माध्यम से विश्व स्तर 
पर सहकारिताओं की महत्वाकांक्षा 
को शामिल किया जाना चाहिए ताकि 
इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां सरकारें 
प्रतिबद्धताओं की घोषणा करने और 
उनपर खरा उतरने के लिए संघर्ष कर रही 
हैं, भू राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया जा सके । 

पवन शक्ति से संबंधित 
सहकारिताओं की संख्या 
बढ़ रही है ।  इस मॉडल के 
अंतर्गत स्थानीय समुदायों द्वारा 
‘विंड फार्म’ हेतु वित्त पोषण 
प्रदान किया जाता है जिससे 
लम्बे समय में उनकी ऊर्जा 
लागत में कमी आती है।  यह 
स्कैंडिनोविया में लोकप्रिय है 
किन्तु पिछले एक दशक में 
अन्य क्षेत्रों में भी इसका 
प्रसार हुआ है।  उदाहरण के 
लिए 1. नार्थ फ्रीसिया, जर्मनी 
में, 60 विंड फार्म में 90 प्रतिशत 
में सामुदायिक स्वामित्व है; 2-  
नेशल विंड, 2003 में स्थापित 
एक मिनेपोलिस कंपनी है जो 
बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित 
पवन शक्ति परियोजनाओं का 
विकास करती है ।  इसकी कुल 
क्षमता 4000 मेगावाट है तथा 
घरेलू स्तर पर उपलब्ध अक्षय 
ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में 
निवेश को बढ़ावा देकर ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित 
करने में जुटी है ।  
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किस प्रकार ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं ?
इस योजना के केन्द्र में सहकारिताओं के बारे में सही आंकड़े जुटाने और उनका प्रचार करने हेतु संगठित प्रयास होना चाहिए । इसमें 
निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं । 

संभव और निर्देशात्मक कार्रवाई

- लेखा के क्षेत्र मंे नए प्रयोगः 
सहकारिता क्षेत्र को इस दिशा मंे 
अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए । ऐसी 
ढ़ेर सारी पहल पहले से ही की जा रही 
है जिनके माध्यम से व्यापार, सामाजिक 
उद्यम और चैरिटी को अपने ‘ट्रिपल 
बॉटम लाइन अकाउंटिंग (टीबीएल)’ 
‘बैलंेस स्कोर कार्ड एप्रोच’, ‘निवेश पर 
सामाजिक रिटर्न’ (एसओआरआई), 
‘सामाजिक प्रभाव संबंधी रिपोर्टिंग’ ‘ 
कल्याण कार्य मापन’ जैसे गैर-वित्तीय 
कार्यनिष्पादन को अपनाने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है । 26 जैसाकि   
‘निवेश पर सामाजिक रिटर्न’  के मामले 
मंे किया जाता है, इनमंे से कुछ अपने 
विभिन्न आउटपुट को वापस मौद्रिक 
रूप मंे परिवर्तित करने का प्रयत्न करते 
हंै । सरकारंे भी ऐसा करती हंै जब उन्हंे 
पर्यावरणीय क्षरण की लागत जानने 
की आवश्यकता होती है । अन्य (जैसे 
टीबीएल) सामान्यतः मूल्यांकन के 
प्रतिद्वन्द्वी तरीके साथ-साथ पेश 
करते हंै । 

- लेखा के इन रूपों मंे से अनेक को उन 
लोगों द्वारा विकसित किया जा रहा है 
जो मुनाफा वाले व्यवसाय मंे कार्यरत हंै 
। वे ऐसा रिपोर्टिंग प्रणाली को वित्तीय 
आंकड़ों के पार फैलाने के लिए करते हंै 
। किन्तु सहकारिताओं को इस एजंेडे से 
उसके सकारात्मक प्रभाव के प्रदर्शन 
के रूप मंे बहुत कुछ हासिल करना है 
। विशिष्ट सहकारिता कार्यनिष्पादन 
मापन विधियों के विकास हेतु कतिपय 
प्रयत्न हुए हंै किन्तु उन्हंे और 
विस्तारित करने की आवश्यकता है । 27

- कार्यनिष्पादन संबंधी दावों के 
सत्यापन के लिए सामाजिक अंकेक्षण 

(सोशल आडिट) करना महत्वपूर्ण 
है । सहकारिताओं को ऐसे आडिट के 
लिए सिद्धांत और मानक के विकास 
के क्षेत्र मंे आगे बढ़कर काम करना 
चाहिए क्योंकि निवेशकों के स्वामित्व 
वाले व्यवसाय ने वित्तीय लेखा एवं 
अंकेक्षण के सिद्धान्त और मानक के 
विकास मंे बढ़त (और अधिपत्य भी) 
बना रखी है ।

- केस स्टडी :- सहकारिता के 
स्वरूप और लक्ष्य की विविधता 
को अभी अल्प-मान्यता ही मिली 
है । शिक्षा, समुदाय, स्वास्थ्य 
के क्षेत्र मंे सहकारिता के योगदान 
तथा अन्य सार्वजनिक लक्ष्यों को 
प्रदर्शित करने वाली केस स्टडीज 
एवं कहानियां यहां महत्वपूर्ण हंै और 
उनकी आवश्यकता भी है । उपभोक्ता 
ऊर्जा सहकारिताएं न्यून कार्बन 
अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव मंे 
महत्वपूर्ण योगदान कर रही हंै । 
इसके लिए रिकार्डिंग, अध्ययन एवं 
हाइलाइटिंग की आवश्यकता होती है ।

- साक्ष्य संग्रहः सार्वजनिक 
नीति निर्माताओं के ‘सततता’ 
(सस्टेनिबिलिटी) मंे अपने योगदान 
को प्रदर्शित करने के उद्देश्य 
से सहकारिताओं के ‘सकारात्मक 
बाह्यपन’ का आर्थिक विश्लेषण 
मूल्यवान है । स्वास्थ्य और स्वच्छ 
वातावरण जैसे नॉन मार्किट गुड्स 
के महत्व को समझने हेतु ढ़ेर सारी 
तकनीक  (‘आकस्मिक मूल्यांकन’ 
के नाम से ज्ञात) उपलब्ध हंै। इस 
संबंध मंे आईसीए को महत्व दिया 
जाना चाहिए जो वर्चुअल डेटा बंैक की 
स्थापना की सुविधा प्रदान करती है । 28

- जन वकालतः सहकारिताओं से 
संबंधित संदेश अब लोकतांत्रिक 
सदस्य नियंत्रण की भाषा तक ही 
सीमित नहीं रह सकता । इसे और 
व्यापक बनाने की आवश्यकता है 
तथा इसमंे अब निरंतर ‘सततता’ 
(सस्टेनिबिलिटी) को भी संदर्भ के 
रूप मंे शामिल करना चाहिए ताकि लोक 
नीति निर्माताओं, व्यापक जनता और 
युवाओं को भी इस ओर आकर्षित 
किया जा सके ।

- प्रौद्योगिकीः सहकारिता क्षेत्र को 
ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग और 
विकास तथा सामाजिक व्यवस्था के 
क्षेत्र मंे अग्रणी बनने का लक्ष्य 
रखना चाहिए जो पारिस्थितिकी (इको 
सिस्टम) से छेड़छाड़ किए बिना विशेष 
रूप से मानव हित मंे योगदान करता है ।

- प्रबंधन प्रणालीः सहकारिता क्षेत्र 
को ऐसे स्पष्ट प्रबंधन प्रणालियां 
विकसित करने और उन्हंे बढ़ावा देने 
हेतु अधिक काम करने की आवश्यकता 
है जो लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सहकारी 
व्यापार मॉडल के दीर्घकालिक 
क्षितिज को व्यक्त कर सकंे और जो 
सहकारिता के फायदे का भरपूर दोहन 
कर सकंे। 

- सहकारी व्यापार तंत्र को मजबूत 
और एकीकृत करनाः- सहकारी क्षेत्र 
को अंतर सहयोग मंे बाधक तत्वों की 
पहचान कर उन्हंे दूर करना चाहिए 
तथा इसमंे जहां संभव हो, सहयोग के 
सिद्धान्त का उपयोग करते हुए क्रय 
जैसी एकीकृत प्रणाली को शामिल 
करना चाहिए ।.



3.  पहचान



पहचान     |     20

"सहकारिता का संदेश बनाना और सहकारिता की 
पहचान सुनिश्चित करना"
आज विश्व जहां लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी तथा अल्पकालिक व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त है,वहीं सहकारी समितियों ने यह 
सिद्व कर दिया है कि उनके  माध्यम से व्यवसाय  को  न केवल एक अलग रूप से  बल्कि बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है । इतना ही 
नहीं व्यवसाय को  न केवल अपने लाभ के लिए अपितु पूरे विश्व के लाभ के  लिए चलाया जा सकता है । इस बहुमूल्य संदेश के प्रचार 
प्रसार के लिए सहकारी समितियों को परिभाषित करना तथा उनमें तथा अन्य संस्थाओं में क्या अंतर है यह स्पष्ट करना आवश्यक है । 
सहकारी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी संस्थाएं परस्पर पहचान की संस्कृति को सुदृढ़ बनाए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण 
है कि ऐसे सहकारी संदेश  अथवा "ब्रांड" को प्रोजेक्ट किया जाए जिसे सभी समझ सकें और जो सहकारिता के माध्यम से किए जाने 
वाले व्यवसाय के अंतर को स्थापित करे ।

विश्व बाजार ‘सामाजिक’अथवा 
‘नीतिपरक’ कारोबार से भरा पड़ा है 
‘कोरपोरेट सामाजिक दायित्व’ तथा ‘सोशल 
इंटरप्राइज’ दो ऐसे उदाहरण है जो यह 
दर्शाते  हंै कि  निजी कारोबारियों ने अपने 
व्यवसाय मॉडल को इस तह गढ़ा  है अथवा  
रिब्रांड किया  है, जो केवल अधिकाधिक 
लाभ प्राप्त करने के अलावा सामाजिक 
सरोकार भी रखता है । तथाकथित "नीति 
परक कोरपोरेशन" तथा अन्य संवेदनशील 
उद्यम सहकारी समितियों के संदेश तथा 
अवधारणा को पहले से ही अपना रहे हंै । 
अब प्रश्न उठता है कि ऐसे वातावरण मंे 
सहकारी समितियां अपनी अलग  पहचान 
कैसे बनाएं ?  वे निवेशकों के स्वामित्व 
वाले कोरपोरेशनों को  किस प्रकार गति 
प्रदान करंे और उनका किस प्रकार 
समर्थन करंे ?

सहकारी समितियों के पास बड़ी दौलत 
उनके सहकारी सिद्धांत हैं । सहकारी 
समितियां सामान्यत: अलग नहीं दिखतीं 
। ये मौलिक रूप से भिन्न हैं, उनकी 
ऐसी छवि बनाने वालों का धन्यवाद 
। सहकारी समितियों द्वारा अपनाई 
जाने वाली सहभागिता तथा निरन्तरता 
की अवधारणा से परंपरागत कारोबारी 
मॉडलों पर न केवल गाज गिरी है बल्कि 
सहकारी समितियों के संचालन, नियंत्रण, 
प्रबंधन, तथा मूल्यांकन प्रणाली ने भी 
परम्परागत मॉडलों पर कुठाराघात किया 
है । उपभोक्ताओं द्वारा कारपोरेट ब्रांडों 
की नीतिपरक ग्रीनवाशिंग की तेजी से निंदा 
की जा रही है । मगर  सहकारी समितियों 

ने यह सिद्ध कर दिया है  कि  कोई अन्य 
कारोबारी मॉडल इनका मुकाबला नहीं कर 
सकता है ।

सहकारी क्षेत्र में जुड़े व्यक्ति 
सहकारिता क्या है,  इस प्रश्न के 
उत्तर में  सहकारिता की  पहचान पर 
आईसीए के कथन का हवाला दे सकते 
हैं । तथापि सहकारी सिद्धांतों को एक 
सीमा तक लागू किया जा सकता है तथा 
इसमें अधिकार क्षेत्र  व अन्य कानूनी 
प्रक्रिया के आधार पर भिन्नता हो 
सकती है । अत: ऐसे बहुत लोग हो सकते 
हैं जिनके लिए सहकारी सिद्धांत अथवा 
सहकारिता की  परिभाषा स्पष्ट नहीं है । 
इस वर्ग में  नियामक एवं नीतिनिर्माता 
शामिल हैं । इनमें  से बहुत से यह जानना 
चाहते हैं  कि प्रामाणिक सहकारिता तथा 
अप्रामाणिक संस्था में क्या अंतर  है । 
उनकी चिंता इस बात को लेकर है  कि 

सहकारी नियम-कानूनों का बाजार से लाभ 
हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप 
मे इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इनकी 
आड़ में प्रतिस्पर्धा व पारदर्शिता से 
बचने का प्रयास किया जा रहा है । 

इसमें आम लोग तथा नवयुवक व्यापक 
रूप से शामिल हैं जो नीतिपरक तथा 
सहभागितापूर्ण सहकारिता क्षेत्र के 
प्रति आकर्षित हो सकते हैं लेकिन 
कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनका 
संदेश भारी भीड़  में दब जाता है तथा वे 
अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते 
। यह ऐसा क्षेत्र है जो मौलिक रूप से 
मुक्त स्रोत है, बाजार में विघटनकारी हो 
रहा है पर संस्थागत आवश्यकताओं में 
आत्म निर्भर है तथा विशेषताओं के बारे 
में उन लोगों को बताने की आवश्यकता है 
जो इससे जुड़ना चाहते हैं । 
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लक्ष्य
सहकारिता के संदेश का प्रसार करके सहकारिता की पहचान को सुरक्षित रखना ही लक्ष्य है ताकि सहकारिताओं के मौलिक आर्थिक 
प्राधिकार तथा "बेहतर कारोबार"के  स्टेटस की रक्षा की जा सके । यह भी महत्वपूर्ण है कि इनकी "पहचान तथा ‘संदेश’ के बीच 
के अंतर को स्पष्ट किया जाय । मौटे तौर पर कहा जाय तो सहकारिता क्षेत्र तथा इसके सदस्यों के लिए सहकारिता की पहचान ही 
सहकारिताओं का अर्थ है । संदेश  वह है जिससे बाहरी दुनियां को सहकारिताओं की पहचान कराई जाती है । गैर सदस्यों तक इस संदेश 
को प्रसारित करने के लिए  शिक्षा,सूचना का प्रावधान, विपणन व लोगो को माध्यम बनाया जाता है ।  .

‘संदेश’  के लिए सामान्यत: प्रयोग 
में आने वाला शब्द "ब्रांड" है तथा 
सहकारी क्षेत्र के लोग इसका इस्तेमाल 
शॉर्टहैंड के रूप मे करते हैं तथा सहकारी 
‘ब्रांड’ बनाने के बारे में बात करते हैं ।  
तथापि, ‘ब्रांड’ शब्द का इस संदर्भ में 
इस्तेमाल करते हुए कोई विशेष प्रसन्नता 
नहीं होती है क्योंकि इसका संबंध निजी 
इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स से है । 
इसका लाभ पूरी तरह से  राइट्स के 
स्वामी को ही  होता  है । आमतौर पर 
‘ब्रांड’ का मतलब बनावटी छवि है 
जिसके प्रति ग्राहक अधिक आकर्षित 
होते हैं । इनमें से कोई भी सहकारी क्षेत्र 
के अनुकूल नहीं है । सहकारी क्षेत्र 
लम्बे  समय तक मूल्यों में अपना दृढ़ 
विश्वास बनाये रखता है । सहकारी क्षेत्र 
तथा सहकारी विचारधारा को व्यापक रूप 

से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है 
। सहकारिता के  सिद्धान्तों के अनुपालन 
के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह सब 
नि:शुल्क उपलब्ध है ।

यह कहा जाता है कि "सहकारी" शब्द 
की मूलभावना की रक्षा करने के लिए 
सहकारी क्षेत्र न्यायसंगत है । अत: यह 
इसका दुरूपयोग नहीं  है । इसे मूर्तरूप 
देने की क्षमता क्षेत्राधिकार के आधार 
पर  भिन्न भिन्न हो सकती है । इस समय  
मुख्य ध्यान सही संदेश जो सहकारिता 
द्वारा विश्व को दिया गया है ,को 
पहुंचाने पर है जो इसके सही अर्थ के 
बारे में अनजान हैं । पिछले दो अध्यायों 
के अनुरूप इस ब्लू प्रिंट में सहभागिता 
तथा सततता दोनों को सहकारी संदेश के 
माध्यम से प्रोजेक्ट किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय 
सहकारिता वर्ष तथा इसका लोगो एक 
ही संदेश को सहकारी क्षेत्र के लिए 
अलग-अलग प्रकार से देता है । इस 
संदेश को बहुआयामी क्षेत्रों में अपनाया 
जा सकता है । सहकारिता का अपना 
डोमेन नाम यहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को 
स्पष्ट करने का अवसर भी प्रदान करता 
है । 

सहकारी समितियों को अपना संदेश 
पूर्णत: स्पष्ट करने की आवश्यकता है 
ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके 
कि यदि उन्हें सहकारिता अथवा एक 
निवेशक अथवा निजी स्वामित्व वाले 
कारोबारों के बीच किसी एक विकल्प को 
चुनने का मौका मिले तो सही विकल्प 
क्या है । 
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इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्या है ?
संभव अथवा निर्देशात्मक कार्रवाई

- हम सहकारिता की पहचान के 
वक्तव्य को कमजोर नहीं करना 
चाहते हैं ।  अत: इस कथन को सहर्ष 
स्वीकार किया जाना चाहिए । तथापि, 
सहकारी सिद्धान्तों को, जिनका 
उल्लेख सहकारी पहचान के वक्तव्य 
में किया गया  है, मार्गर्दशन के 
साथ उपयोगी  रूप से सप्लीमेंट किया 
जाए, ताकि नियामक ढांचे (इसका 
संबंध  निम्नलिखित चार उद्देश्यों 
से है) में इन्हें समायोजित किया जा 
सके । मार्गदर्शन,विकसित करने 
के लिए इरिड्यूसेबल कोर अर्थात 
द्वितीय सहकारी सिद्धान्त "सदस्यों 
द्वारा नियंत्रित" के पीछे न्यूनतम 
आवश्यकता को स्थापित किया जाय 
? ऐसे मार्गदर्शन के बिना नियामकों 
के लिए प्रस्तावित संविधान को 
स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
कठिन ही नहीं असंभव भी है । इससे 
आईसीए को राष्ट्रीय निकायों अथवा 
उनकी सरकारों के साथ काम करने के 
लिए एक स्पष्ट आधार तैयार  करने 
में  मदद मिलेगी जहाँ उसे इरिड्यूसेबल 
कोर को बनाए रखने में  कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ रहा है ।

- सहकारी समितियों को इस  बारे में  
सोचना होगा कि उन्हें कैसा समझा 
जा रहा है तथा वे अपने आपको 
नवयुवकों के साथ कैसे प्रोजेक्ट 
कर रही हैं तथा उनसे कैसे संवाद कर 
रही हैं । अपने हितों को सुरक्षित 
रखते हुए सकारात्मक संबंध तभी 
बनाए जा सकते हैं जब वे बदलते तौर 
तरीकों को समझेंगी, जिनके माध्यम 
से वे सम्पर्क करती  हैं । उनके लिए 
आवश्यक है कि वे प्रौद्यौगिकी तथा 
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 
एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित 

करें । मानवीय संबंधों का किसी 
सहकारी समिति में अनन्य स्थान है । 
सहकारिता की पहचान तथा संदेश को 
बनाने में नवयुवकों की सहायता लेने 
की आवश्यकता है । 

- सहकारिताओं को यह भी सोचने 
की आवश्यकता है कि उन्हें गैर-
सदस्यों तथा विशेषज्ञ समुदाय 
द्वारा और अधिक व्यापक रूप से 
समझा जाय । आजकल "सोशल 
इंटरप्राइज",कारपोरेट सामाजिक,दा
यित्व,कर्मचारी,ऑनरशिप, सोशल, 
एनोवेशन"आदि जैसे शब्दों का 
प्रचलन हो रहा जिनसे  सहकारिता 
के वास्तविक अर्थ को समझने में 
भ्रम पैदा हो रहा है । सहकारिताओं 
को प्राय: पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं 
देखा गया है ।  विनियम जैसे मुद्दों 
पर उन्हें  पृथक रूप से समझने की 
आवश्यकता है ।  अत: यदि लम्बे 
समय तक सहकारी समितियों के हित 
में कार्य करना है तो सहकारिता के 
संदेश के प्रबंधन की आवश्यकता है 
। दिशानिर्देशों को विकसित करने के 

पश्चात सही कार्यशैली का विकास 
किया जाए । कार्यशैली को सहकारिता 
के संदेश को प्रोजेक्ट करने के 
प्रयोजन से डिजाइन किया जाए ।

- coop. डोमेन के केवल उन नामों 
के इस्तेमाल पर विचार किया जाए जो 
इरिड्यूसेबल कोर की आवश्यकताओं 
को पूरा करते हैं । यद्यपि, इसे 
स्थापित करने में कुछ समय लगेगा 
। वास्तव में यह सहकारिता द्वारा 
परिभाषित सर्वाधिक उपयुक्त एविडेंस 
होगा । इसे अपने क्षेत्राधिकार की 
सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने 
का भी लाभ मिलेगा । यह आईसीए के 
लिए आधार उपलब्ध कराएगा जिससे 
आईसीए उन राज्य सरकारों से संपर्क 
कर सके जिनके कानून इरिड्यूसेबल 
कोर के  सिद्धान्तों को लागू करने से 
रोकते हैं । परिणामस्वरूप सहकारिताओं 
के इस्तेमाल से अपने आपको 
बाहर कर लेते हैं जिससे उनकी 
अर्थव्यवस्था को  प्रतिस्पर्धात्मक 
हानि पंहुच सकती है । 
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- वैश्विक नीति पर परिचर्चा मंे सहकारिता की आवाज को बुलंद 
रखने मंे उसकी ‘पहचान’ भी महत्वपूर्ण है । इसका एक पहलू 
यह है कि पूरे विश्व की सहकारी समितियों द्वारा सामान्यत: 
अपनाये गये  सिद्धान्तों को व्यापक रूप से अपनाया गया है जो 
इन सिद्धान्तों के अनुपालन के स्पष्ट संकेत हंै ।  अंतर्राष्ट्रीय 
सहकारिता वर्ष 2012 के लोगो को समितियों द्वारा  जिस सीमा 
तक अपनाया गया है वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझे मूल्यों के 
साथ सहकारिता की पहचान की शक्ति को प्रदर्शित करता है 
। सहकारी समितियों के अधिकतम इस्तेमाल के अलावा कॉमन 
सिंबल के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए । 

- शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम मंे सहकारी विचारों तथा 
परंपराओं के विषयों की जानकारी को भी शामिल किये जाने की 
आवश्यकता है । सहकारिता की पहचान तथा संदेश का व्यापक 
प्रचार-प्रसार करने के लिए सहकारी शिक्षा सर्वोतम माध्यम 
है ।

- भावी कर्णधारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता 
है ताकि उन्हंे सहकारिता की पहचान से अवगत कराया जा सके 
। इसके लिए बिजनेस स्कूलों तथा व्यासायिक निकायों मंे 
सहकारिता की पहचान के व्यापक संर्वधन की आवश्यकता 
है । प्रबंधकों, प्रैक्टिसनर्स तथा शिक्षाविदों के बीच सहयोग 
बढ़ाकर अनुसंधान तथा विकास, ज्ञान व विचारों का संर्वधन 
किया जाना चाहिए ।

- विभिन्न देशों मंे फोकस समूहों तथा बाजार सर्वेक्षणों के माध्यम 
से सहकारी संदेश देकर सार्वजनिक ग्राह्यता की मोनिटरिंग 
महत्वपूर्ण है । 

- सहकारी समितियों के बीच परस्पर सहयोग की  भावना को 
मजबूत करने की आवश्यकता है ।  इसके लिए बड़ी सहकारी 
समितियों को अपने लाभ मंे से कुछ राशि नई तथा छोटी सहकारी 
समितियों को  सपोर्ट करने व उन्हंे विकसित करने पर खर्च 
करनी चाहिए  ।

- जैसा कि पिछले दो अध्यायों मे स्पष्ट किया गया है इस ब्लू 
प्रिंट मंे यह प्रस्ताव किया गया है कि आने वाले वर्षों मंे सहकारी 
क्षेत्र द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सहकारी समितियों 
की पहचान उनकी सहभागिता तथा सततता दोनों के लिए हो । 
इसमंे  सहकारी वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सुरक्षा  प्रदान 
करना तथा वैश्विक सुरक्षा मंे सहकारी समितियों का योगदान भी 
शामिल है। 

- वर्ल्ड कोआपरेटिव हैरिटेज लिस्ट तैयार करने पर विचार करना 
ताकि आधुनिक इतिहास मंे सहकारिता का प्रभाव परिलक्षित हो 
सके । 

"अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 
के लोगो को समितियों द्वारा जिस 
सीमा तक अपनाया  गया है वह 
राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझे मूल्यों 
के साथ सहकारिता की पहचान की 
शक्ति को प्रदर्शित करता है "



4. लीगल  
  फ्रेमवर्क
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"सहकारी विकास के लिए अनुकूल कानूनी ढाँचा 
सुनिश्चित किया जाए"
सहकारिताएं विश्व के दूरगामी हितों के लिए बेहतर कैसे है ? और सहकारिता क्या है, जनता इसे भली-भाँति समझती है,  को यदि 
तर्कपूर्ण ढ़ग से कहा जाए तो सहकारिता के विकास को गति मिलेगी । लेकिन इसके विकास में आने वाले मौजूदा बाधाओं को दूर कर 
दिया जाए तो सहकारिता का विकास बहुत हद तक और कुछ मामलों में अवश्य होगा ।  इसका एक पहलू वह  प्रक्रिया है जिसके आधार 
पर  सहकारी उद्यमों को विभिन्न क्षेत्रों में शुरु किया गया है तथा यह प्रक्रिया सामान्यत: राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है  । 

लेकिन यहां इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
बातें हैं । सोच यह है कि सहकारिताएं 
उद्यम का एक छोटा रूप हैं ।  यह एक 
सामान्य बात है । प्राय: यह समझने में 
चूक रही है कि  ये कुशलतापूर्वक कैसे 
कार्य करती हैं अथवा कैसे लाभ पहुंचाती 
है । (व्यावसायिक दुनिया में जाने वाले 
व्यक्तियों की शिक्षा व प्रशिक्षण में 
सहकारी समितियों के बारे में जानकारी 
देने की कमी रही है ) ये घटक वित्तीय, 
कानूनी तथा नियामक इंफ्रास्ट्रक्चर में 
योगदान करते हैं जो अधिकांश कारोबारों 
के लिए आवश्यक रूप से डिजाइन किए 
गये हैं । ये कारोबार लाभ प्राप्त करने 
वाले, शेयर धारियों के स्वामित्व वाले 
कारोबार हैं । लेकिन ये कारोबार कुछ 

महत्वपूर्ण मामलों में सहकारी समितियों 
के लिए उचित नहीं हैं। 

सहकारी समितियों  के लिए  उनके 
हित में यह आवश्यक है कि वे कार्य 
चालन,प्रबंधन तथा गवर्नेंस पद्धतियों 
के अंतर्गत निवेशकों के स्वामित्व वाले 
उद्यमों को मिमीक करने की किसी भी 
प्रवृति को रोकें जो सहकारिताओं की 
विशेषताओं को परिलक्षित नहीं करते हैं । 
यह प्राय: एक आसान विकल्प हो सकता 
है जब  निवेशक स्वामित्व वाले कारोबार 
के लिए डिजाइन किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर 
कार्य कर रहे हों लेकिन सहकारिता के 
क्षेत्र में यह तब तक संभव नही होगा 
जब तक सहकारिताएं अपनी सही पहचान 

तथा सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करेंगी । 

उनके लिए  अपनी प्रतिष्ठा तथा  समान 
व्यवहार के माध्यम से वाणिज्यिक हितों 
को  प्राप्त करने का जोखिम रहेगा । 
इस बारे में  प्रबंधकों को सहयोग तथा 
प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है । 

वेनिस में हाल में आयोजित कॉन्फ्रेंस की 
अंतिम घोषणा में " सहकारिता के स्वरूप 
के अनुरूप तथा उसके विकास के अनुकूल 
नियामक तथा सहयोगी पोलिसिज बनाने 
की गांरटी दी गई ।  यह महत्वपूर्ण मांग 
कई पीढ़ियों से की जा रही थी, जिसमें 
संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 56/114  
आई.एल.ओ. की सिफारिश 193भी 
शामिल है जिसमें सरकारों से (अन्य 
बातों के साथ-साथ) सहकारी समितियों 
की स्थापना करने तथा उन्हें प्रोत्साहित 
करने का अनुरोध किया गया था तथा 
सहकारिताओं के विकास के लिए अनुकूल 
तथा सहयोगी वातावरण तैयार करने के 
लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा 
गया था ।

अनुकूल कानूनी फ्रेमवर्क के  
महत्वपूर्ण पहलू के माध्यम से यह 
सुनिश्चित करना था कि सहकारी कानून  
के माध्यम से सहकारी पहचान को 
सुदृढ़ व सुरक्षित किया जाय । प्रत्येक 
जूरिसडिक्सन के लिए कानून इस तरह 
से बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें 
सहकारी सिद्धान्तों को स्थानीय संदर्भ 
में इस तरीके से  समायोजित किया जाए 
जिससे वे सहकारी समितियों की विशिष्ट 
पहचान को समुचित रूप से प्रतिबिम्बित 
कर सकें  ।
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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सहकारी समितियों की सिफारिश 2012 (आईएलओ 
की सिफारिश193) के संवर्धन में  (अन्य बातों के साथ-साथ) निम्नलिखित 
सिफारिशें की  है :-

- सरकार को सहकारी समितियों की प्रकृति तथा कार्यप्रणाली के अनुसार 
तथा सहकारी मूल्यों व सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित सहयोगी नीति तथा कानूनी  
ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए ।

- सभी देशों में  सहकारी समितियों की  क्षमता के संवर्धन के लिए उनके 
विकास के स्तर पर ध्यान दिए बिना विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपायों को 
अपनाना जिनके अंतर्गत आय बढ़ाने की गतिविधियां तथा रोजगार का 
सृजन, मानव संसाधन क्षमताओं का विकास तथा सहकारिता की जानकारी, 
कारोबारी क्षमताओं का विकास, बचत तथा निवेश को बढ़ाना और 
सामाजिक व आर्थिक सुधार की गतिविधियां शामिल हैं ।

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास स्तम्भ के रूप में 
सहकारी समितियों का संवर्धन करना ।

- सरकार को सहकारी समितियों की पहुंच सपोर्ट सेवाओं, निवेश तथा वित्त व 
ऋण संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में करने के लिए सहयोग करना चाहिए  ।  
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वर्ष 2009 में भारत सरकार ने अपने संविधान (111 वां) संशोधन विधेयक के माध्यम से 
संविधान में संशोधन किया जिसमें  सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक 
अधिकार बना दिया गया । सदन ने चुनाव अयोग के अनुरूप एक विशेषज्ञ एजेंसी स्थापित 
करने के अधिकार को भी मंजूरी दी है जो सहकारी समितियों के चुनाव करा सकती है ।  
http://agricoop.nic.in/cooperation/hpcc2009new.pdf

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2102 की एक महान सफलता यह है कि नीति निर्माता तथा नियामक 
अंतत: सहकारी समितियों के द्वारा किए गये सामाजिक बदलाव तथा उनके द्वारा 
दिए जा रहे लाभों के प्रति सचेत हुए  हैं । इसके बारे में पहले ही काफी कहा जा चुका 
है तथापि, नीति निर्माताओं, नियामकों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए यदि हम 
उद्योगों के सहकारी रूप के प्रति बढ़ते हुए  उत्साह को  सहयोगी कानूनी ढांचों के रूप 
में परिवर्तित करना चाहते हैं ।  इससे सहकारी समितियों का तेजी से विकास होगा और 
प्रत्येक को उसका लाभ मिलेगा  । 

सर्वप्रथम हमें इस बात पर बल देना होगा कि इस एजेंडा को आगे बढ़ाने का अर्थ 
किसी को विशेष तरजीह, अर्थसहायता अथवा पक्षपात की वकालत करना नहीं है 
। सहकारी समितियां अब किसी अन्य कारोबार की तरह सरकारी सहायता पर निर्भर 
नहीं हैं लेकिन कोई कारोबार एक नियामक व्यवस्था के अधीन ही चल सकता है तथा 
कारोबारी विकास हमेशा नियमों तथा नीतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है । 
सहकारी समितियों के इतिहास पर यदि नजर डालें तो सहकारी समितियां ऐसे कानूनी ढांचा  
होने के वाबजूद सफल रही हैं, जो कुछ लिमिटेड कंपनियों को ध्यान मे रखकर ही तैयार 
किया गया है । सहकारी क्षेत्र अब न तो आशा  करता और न ही निवेदन करता है कि 
उसके लिए कुछ रियायतें दी  जाएं ।  यह क्षेत्र केवल यह चाहता है कि सरकारें तथा 
कानून निर्माता उन आर्थिक  तथा सामाजिक लाभों को सही ढंग से समझें  जो केवल 
सहकारी तंत्र ही दे सकता है और ऐसा उचित कानूनी ढांचा तैयार करें जो इन लाभों के 
आधार पर सहकारिता को और अधिक व्यापकता प्रदान करे । 
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लक्ष्य
सहकारी समितियों के लिए अनुकूल नियामक अथवा कानूनी फ्रेमवर्क का कोई एक आकार नहीं हो सकता है ।  सहकारी समितियों के पंजीकरण 
तथा अन्य संस्थाओं की तुलना मंे उन्हंे  कैसे महत्व दिया जाए इन  दोनों विषयों के बारे मंे कानून बनाने की आवश्यकता है और यह राष्ट्रीय 
क्षेत्राधिकार के अनुरूप बनता है  तथा उसका इसी के अनुसार विश्लेषण किया जाना चाहिए । अत: कानूनी ढांचे मंे विशेष प्रकार के सुधारों 
के बारंे मंे सोचा जाना चाहिए और राष्ट्रों के स्तर पर इसके लिए पैरवी की जानी चाहिए ।यह ढाँचा संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के आधार पर 
तैयार किया जाना चाहिए तथापि अच्छे राष्ट्रीय पंजीकरण तथा नियामक वातावरण को सराहा जाना चाहिए, उसे हाईलाइट करना चाहिए और जहाँ 
अच्छा वातावरण नहीं है, वहाँ आईसीए द्वारा समर्थित राष्ट्रीय इकाईयां वातावरण मंे सुधार लाने के प्रयास करंे ।

सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए 
संबंधित क्षेत्राधिकार आधारित ढांचे 
की  गुणवत्ताओं का मूल्याकंन करने 
के साथ-साथ सहकारी समितियों के 
टिकाऊपन व सार्वजनिक/ सामाजिक 
मूल्य के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने 
में आईसीए की महत्वपूर्ण भूमिका 
है । (उपर्युक्त टिकाऊपन को देखें) 
इससे सहकारी समितियों को सहयोग 
देने  संबंधी सरकारी सुधारों  के मामले 
को मजबूती मिलेगी । विशेष रूप से ऐसे 
समय में सहयोग देने जब वित्तीय संकट 
हो और जब अनेक राष्ट्र सामाजिक 
सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रावाधानों के 
नये तरीकों को अपना रहें हैं ।  इस बारे 
में एक युक्तिसंगत मामला प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि सहकारिताएं निवेशकों 
के स्वामित्व वाले कारोबार की तुलना में 
अधिक सक्षम हैं, यदि एक बार इनके 
"सामाजिक मूल्य" समायोजित कर दिये 
जाएं और वे सार्वजनिक हित में पर्याप्त 
योगदान करने लगें।

यह तर्क हमंे अनेक क्षेत्रों मंे वर्तमान 
राष्ट्रीय कानून कैसे लागू हंै,  इस पर विचार 
करने के लिए एक आधार प्रदान करता 
है तथा सहकारी  समितियों द्वारा राष्ट्रीय 
सार्वजनिक हित मंे किया गया योगदान क्या 
सहकारी समितियों के लिए अलग बर्ताव 
को न्यायसंगत बनाता है । उदाहरण के लिए 
यह कर कानून,अथवा प्रतिस्पर्धा तथा 
ट्रस्ट विरोधी कानून के मामले मंे अलग 
बर्ताव को न्यायसंगत बनाता है । यह लागू 
किए जाने वाले नियामक कानून को भी 
प्रभावित करता है । उदाहण के लिए पंूजी 
जुटाना तथा ऐसे कानून बनाना जो सरकारों 
के साथ करारों को कवर करते हंै ।

इस क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज 
नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय 
सहकारी समितियों को अन्य व्यापारिक 
संस्थाओं की तुलना में  नुकसान उठाना 
पड़ रहा है ।  इसका सीधा सा उदाहरण 
यह है कि प्रतिस्पर्धा तथा ट्रस्ट विरोधी 
कानून अनेक क्षेत्राधिकारों में धीरे-धीरे 
लागू किए जा रहे हैं ।  ये कानून मुख्य रूप 
से निजी व्यवसायों के एकाधिकार अथवा 
निजी लाभ के लिए लोगों का शोषण 
करने  की स्थिति के रोकने के लिए तथा 
सामान्य लोगों तक सामान एवं सेवाओं की 
पहुंच को नियंत्रित करके सामुदायिक हित 
को होने वाले  नुकसान से बचाने के लिए 
लागू किए जाते हैं । 

लेकिन क्या यह उचित है कि ऐसे कानूनों 
को इसी रूप में सहकारी समितियों पर भी 
लागू किया जाय जिनकी स्थापना समुदायों 
के  द्वारा सामान तथा सेवाओं तक उनकी 
पहुंच सुरक्षित रखने के लिए ही की गई  
है । इस मामले पर अलग से विचार करने 
की आवश्यकता है । सार्वजनिक सेवाओं 
की ऑउटर्सोसिंग के लिए लागू खरीद 
संबंधी कानून इसका एक अन्य उदाहरण 
है । ऐसी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 
खुलेपन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने 
के लिए डिजाइन किए गए नियमों में सभी 
संबधित घटकों को समझा जाना चाहिए ।
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इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
संभव अथवा निर्देशात्मक कार्य

- रजिस्ट्रारों तथा नियामकों को  निम्नलिखित के माध्यम से 
सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

- रजिस्ट्रारों तथा नियामकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 
तैयार करना 35

- सहकारी सिद्धान्तों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार 
करना

- विभिन्न क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहकारी समितियों पर 
लागू उप-नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करके राष्ट्रीय 
सांसदों,विधायकों,तथा नीति निर्माताओं को सहायता 
उपलब्ध कराई जा सकती है। 

- उदाहरण के लिए 2009 में आईसीए अमेरिकाज ने लैटिन 
अमेरिकी देशों के लिए फ्रेमवर्क कानून तैयार करने के 
लिए 198836 से पूर्व के गत संस्करण को अपडेट करते 
हुए एक दस्तावेज प्रकाशित किया । यह फ्रेमवर्क कानून 
अन्य देशों के कानून निर्माताओं के द्वारा नकल करने 
के लिए एक मॉडल के रूप में नहीं है । इसका प्रयोजन 
विधिशास्त्र,शैक्षणिक अध्ययन तथा तुलनात्मक कानून 
के आधार पर सहकारिता कानूनों के मुख्य पहलुओं पर मार्ग 
निर्दश देना है । 

- यूरोपियन सहकारी कानून (एसजीईसीओएल) पर एक स्टडी 
ग्रुप गठित करके के लिए  हाल ही में एक ओर प्रयास 
किया गया  है जो  यूरोपियन सहकारी कानून  के सिद्धान्तों 
(पीईसीओएल) का अध्ययन कर अपने पहले रिसर्च 
प्रोजेक्ट37 के रूप में कार्य करेगा। एसजीईसीओएल का 
सामान्य उद्देश्य यूरोप में सहकारी कानून पर तुलनात्मक 
अध्ययन करना है ताकि राष्ट्रीय, यूरोपियन तथा 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी, शैक्षणिक ,सरकारी संस्थाओं 
में सहकारी कानून के प्रति जागरूकता तथा समझ को बढ़ाया 
जा सके । एसजीसीईओएल इस उद्देश्य को हासिल करने के 
लिए सहकारी कानून पर विभिन्न अनुसंधान संबंधी प्रयास कर 
रही है और इसकी शुरूआत, पीईसीओएल की ड्राफ्टिंग से की 
जा रही हैं ।

- ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे विश्व बैंक तथा अंतर 
शासकीय नीति निर्धारण निकायों जैसे जी 8 तथा जी20 के 
साथ सहकारी एजेंडों को जोड़ना । 

- वैश्विक तथा क्षेत्रीय राजनैतिक घटनाओं तथा परिवर्तनों 
के द्वारा सर्जित सहकारी अववसरों का लाभ उठाने के लिए 
क्षमता का विकास करना । 

- इस साक्ष्य को सहकारी समितियों के सामाजिक तथा 
सार्वजनिक लाभ के लिए प्रकाशित किया जा सकता है 
। विभिन्न क्षेत्राधिकारों तथा आर्थिक विकास के विभिन्न 
चरणों में कानून में सहकारिताओं के समुचित उपचार के लिए 
दिए तर्कों के समर्थन में यह साक्ष्य दिया जाए तथा साहित्य 
शिक्षाविदों की एक बॉडी बनाई जाए । 

- जैसा कि सहकारी पहचान के अंतर्गत ऊपर उल्लेख किया 
गया है एक "इरिड्यूसेबल कोर" की स्थापना करने की 
आवश्यकता है  जो एक सहकारी संस्था के रूप में राष्ट्रीय 
कानून प्रणाली के तहत  सहकारी समितियों को अलग 
ट्रीटमेंट दिए जाने  के लिए एक आधार के रूप में कार्य 
करेगी । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक तथा 
सार्वजनिक लाभ व साक्ष्य के बीच एक मजूबत संबंध होना 
चाहिए तथा इस संबंध को  सहकारिता के रूप में मानने के 
लिए एक न्यूनतम मानदंड होना चाहिए । उदाहरण के लिए यह 
वहां आवश्यक होगा, जहाँ सहकारिताओं को अलग-अलग 
वित्तीय अथवा नियामक ट्रीटमेंट दिया जाता है अन्यथा 
उनकी पात्रता के लिए झूठे दावे पेश किए जायेंगे । यह बड़ा 
कठिन क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता 
है ,जिसका उल्लेख विशेष रूप से  ऐंटोनियो फिकी 38 द्वारा 
हाल में ही प्रकाशित किए गए पेपर में किया गया है । 

- राष्ट्रीय लीगल फ्रेमवर्क की उस सीमा का मूल्यांकन 
करने के लिए जिससे कि वे सहकारी समितियों का समर्थन 
कर सकें, एक मैकेनिज्म अथवा टूल का विकास किया जाना 
चाहिए । ज्यूरिसडिक्सन की एक लीगल टेबल बनाई जाए 
जिसमें सुदृढ़ व लचर लीगल फ्रेम वर्क को हाई लाइट किया 
जाए। यह पूअर परफोर्मेंस को हाईलाइट करने का अच्छा 
तरीका होगा तथा इससे प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उनके 
साथ राजनितिक स्तर पर चर्चा में उनके साथ जुड़ने का 
अवसर मिलेगा ।

- एक सहकारी ज्ञान डाटा बैंक की स्थापना करना ताकि 
उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके  व ज्ञान का 
अंतरण करने में सहयोग दिया  जा सके ।



5. पूंजी 
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"सदस्यों के नियंत्रण की गारंटी के साथ विश्वसनीय 
सहकारी पूंजी प्राप्त करना"
कोई भी व्यवसाय पूंजी के बिना नहीं चल सकता तथा सहकारिताएं भी इसका अपवाद नहीं हैं । वे उधार (ऋण पूंजी ) लेने में समर्थ 
होती हैं । इन्हें अपनी दीर्घावधिक कारोबार के लिए आवश्यक धन जुटाने हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए  
सामान्यत: दीर्घावधिक जोखिम अथवा लॉस एब्जोर्विंग पूंजी लेने की आवश्यकता होती है । सहकारिता की पूंजी सामान्यत: या तो शेयरों 
के रूप मे सदस्यों से आती है (अथवा लाभ की धारित आय (आरक्षित) से आती है ।   धारित आय को एकत्रित होने में समय लगता है 
तथा आरंभ में यह उपलब्ध नहीं होती । सहकारिता का इतिहास देखें तो बड़े बैंको द्वारा इनकी आवश्यकता को पूरा करने से पहले एक 
समय में सहकारिताओं को सदस्यों  द्वारा जमा नगदी से इनकी फंडिंग होती थी ।  सदस्य अपनी बचत को सहकारी समितियों के पास 
रखते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस ले सकते थे ।

वापस ली जा सकने वाली शेयर पंूजी, यदि 
कुछ अपवादों को छोड़ दंे तो अधिक समय 
तक पंूजी आवश्यकता को पूरी नहीं करती है 
। वित्तीय संस्थाओं की सुविधा की व्यापक 
उपलब्धता तथा सेवाओं का अभिप्राय 
है कि  अब लोग  सहकारी समितियों को 
अपनी नकदी के लिए  सुरक्षित नहीं मानते 
। आज के संर्दभ मंे ऐसी पंूजी जो अपनी 
इच्छा अनुसार वापस ली जा सकती है, 
इसी कारोबार की फंडिंग के लिए सामान्यत: 
व्यापक स्थायी आधार उपलब्ध नहीं 
कराएगी । अत: कई क्षेत्राधिकारों मंे 
सहकारिताओं को पंूजी प्राप्त कराने की 
समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार 
उनसे पूंजी जुटाते हैं जो वित्तीय प्रतिलाभ 
की आशा करते हैं । यह प्रतिलाभ  
लाभांश के रूप में अथवा कुछ समय के 
बाद कारोबार के मूल्य में पूंजीगत वृद्धि 
से अथवा दोनों  से संयुक्त रूप से प्राप्त 
हो सकती है ।  परंपरागत "इक्विटी पूंजी" 
से ये लाभ प्राप्त होते हैं  तथा यह इस 
सिद्धान्तों पर आधारित है कि शेयर पूंजी 
निवेशक द्वारा धारित निवेशों को कंपनी 
के आंके गये पूंजीगत मूल्य में अनुपातिक 
रूप से भागीदार बना देती है और उसे 
कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में वितरित 
किए गए लाभ में से आनुपातिक आधार 
पर लाभांश दिया जाता है । 

सहकारी पूंजी इन दोनों सिद्धान्तों से अलग 
है । पहली बात यह है कि कोई सदस्य 
सामान्यत: समिति से  केवल उसके द्वारा 

जमा किए गए धन अथवा शेयरों के लिए 
अभिदत्त राशि को वापस लेने का पात्र है 
। अत: किसी शेयर की  अंडरलायिंग वैल्यू  
में उसकी कोई पात्रता नहीं होती है  । दूसरी 
बात  यह है कि जब सहकारी समितियां 
तीसरे सहकारी सिद्धान्त के अंतर्गत पूंजी 
पर ब्याज का भुगतान करती हैं तो सदस्य 
उसके द्वारा सदस्यता के शुल्क के रूप में  
अभिदत्त पूंजी पर "सीमित राशि, यदि कोई 
है, प्राप्त करते हैं" । 

यह राशि सदस्यों को लाभ अथवा 
अधिशेष के रूप में  वितरित की जाने वाली 
ऱाशि की सीमा के अंतर्गत दी जाती है । 
इस प्रकार वितरित की जाने वाली यह 
राशि सदस्य द्वारा समिति के साथ किए 
गए  कारोबार के अनुपात मे होती हैं।

यदि कंपनी की इक्विटी पूंजी के साथ 
तुलना की जाए तो सहकारी समिति की पूंजी 
से निवेशकों को उसके बराबर आर्थिक 
लाभ प्राप्त नहीं होता । परिणामस्वरूप यह 
आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है तथा 

निवेशक इसमें कम रूचि लेते हैं ।

लेकिन सहकारी समितियां पूरे समाज 
को जो लाभ पंहुचाती हैं, (न केवल 
लाभ कमाने वाले  निवेशकों को) वह 
सही मायने में आकर्षक है  । यदि  हम 
उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर 
निवेशकों के स्वामित्व वाले  कारोबार के 
व्यापक प्रभावों से इसकी तुलना करते हैं।  
हम इस अंतर को कैसे पूरा कर सकते ?

"हमें ऐसी पूंजी की आवश्यकता है जो डिस्ट्रक्टिव न होकर सामाजिक रूप से 
कन्सट्रक्टिव हो तथा अस्थिर की बजाय अधिक टिकाऊ हो । हमें ऐसी पूंजी 
की आवश्यकता है जो सीमित तथा नियंत्रित हो तथा मानवीय आवश्यकता को 
पूरा करे न कि उसके लालच को ।सहकारी पूंजी रचनात्मक, स्थायी तथा सीमित 
है । विश्व में और अधिक सहकारी पूंजी की आवश्यकता है जो निवेशक के रूप 
में बचत की बजाय सहकारी पूंजी के रूप में बचत के रास्ते जाना चाहिए " 
वैव तथा अन्य ( 2010) सहकारी पूंजी: यह क्या है तथा विश्व को इसकी 
आवश्यकता क्यों है ।
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लक्ष्य क्या है ?
इस विषय को जटिल, तकनीकी तथा किसी हद तक होली ग्रेल की खोज की तरह रहस्यमय बनाना आसान है- । अनिवार्यत:  एक 
नागरिक के रूप में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पैसे को  एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना अब हमारी आवश्यकता नहीं 
है,लेकिन इसकी भविष्य में आवश्यकता होगी, व्यवसाय की आवश्यकता के लिए हमें पूंजी जुटाने तथा हमारी  बदलती आवश्यकताओं 
को पूरा करने  हेतु इसकी आवश्यकता होगी ।

गत 150 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें 
तो हम पायेंगे की यह समय  निवेशकों 
का रहा है  । "निवेश" का सामान्यत: 
अभिप्राय है, धन को कहीं ऐसी जगह 
लगाना जहां से सर्वाधिक लाभ मिल सके 
। इस शब्द का इस्तेमाल सामान्यत: धन 
को कंपनी के शेयरों में लगाने के लिए 
होता है । विकसित अर्थव्यवस्था में 
अधिकतर लोग जाने अनजाने में निवेशक 
बन गए हैं । अपनी सेवानिवृति के बाद की 
बचतों के माध्यम से तथा अन्य वित्तीय 
उत्पादों जैसे बीमा आदि जो इनवेस्टर, 
ऑनरशिप मॉडल द्वारा उपलब्ध कराये 
गये है, के माध्यम से अपनी बचत से 
अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना 
एक सामान्य बात हो गई  है तथा हम  
इसके आदी हो गये हैं । लेकिन गत चार 
वर्षों से आर्थिक उतार-चढ़ाव ने इस 
मॉडल की कमजोरी को उजागर किया है 
।  अत: अब कुछ  बेहतर किए जाने की 
आवश्यकता है ।

एक सफल मॉडल बनाने का अभिप्राय 
इतना ही नहीं है कि  कारोबार स्थापित 
करके केवल कारोबार के प्रचालन 
में परिवर्तन कर दिया जाए बल्कि 
सहकारिताओं जैसी संस्थाएं स्थापित 
की जाए जो  लम्बे समय तक मनुष्य 
की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती 
हैं । इसका अभिप्राय लोगों के व्यवहार 
में परिवर्तन लाना भी है । हम सभी को 
अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से 
निवेशकों के रूप मे बर्ताव पर विराम लगाना  
होगा ।  हम दुनिया को बेहतर बनाना 
चाहते हैं तो हमें अपने धन को ऐसी जगह 
लगाना होगा जहाँ वह बेहतर विश्व का 
निर्माण कर सके । यदि  हम अपनी पूंजी 
को इक्विटी शेयरों मे निवेश करते रहेंगे तो 
बेहतर विश्व का निर्माण नहीं हो सकता । 

यदि कोई इस बात को सही नहीं मानता है 
कि यह सशक्त साक्ष्य है कि अपने धन 
का इस्तेमाल करने की लोगों की सोच  
बदल  रही  है  तो यह निराशावादी धारणा 
है । लेकिन धन दौलत के प्रति सोच तथा 
लोग इसे कहां रखते हैं, इसमें नाटकीय रूप 
से बदलाव आ रहा है । 

बिलगेट्स तथा तीस अन्य अमेरिकी धन 
कुबेरों ने  यह शपथ ली कि वे अपनी 
सम्पत्ति का कम से कम 50 प्रतिशत 
भाग दान के लिए देंगे । यह धन2004  में 
आई सुनामी, 2001 में जापान में भूकम्प 
तथा सुनामी से प्रभावित आम लोगों 
तथा अन्य प्रमुख आपदाओं के लिए  
दिया जाएगा । प्रमुख समाचार पत्रों में  
वित्तीय विश्लेषण के पृष्ठों में बैंकरों के 
लाभ तथा व्यवहार, मूव योर मनी अभियान 
42तथा ओक्यूपाई मूवमेंट  के अच्छे 
परिणाम मिलें है । हम परिवर्तन के युग में 
रह रहे हैं जहाँ  लोकप्रिय व्यवहार तथा 
मोटीवेशन में परिवर्तन हो रहा है । 

कैपिटल इन्सट्रूमेंट्स को आज  के 
एटीट्यूट तथा मोटीवेशन के अनुकूल 
ट्यून करने की आवश्यकता है । 
अत: सहकारिता के भविष्य के लिए  
विश्वसनीय वातावरण उपलब्ध कराना 
हमारा लक्ष्य है जिसे लोग रिकनाइज 
कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथा उसमें 
विश्वास रख सकते हैं ।(उपर्युक्त 
अध्याय 3 को देखें) । तत्पश्चात 
सही मैकेनिज्म उपलब्ध कराने की 
आवश्यकता है  जिसके माध्यम से वे 
भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने 
धन का इस्तेमाल कर सकें । इसका 
अभिप्राय एक ऐसा वित्तीय वातावरण 
बनाने की आवश्यकता है  जो  सहकारी 
पहचान को समाप्त किए बिना प्रतिलाभ 

उपलब्ध कराएगा तथा उससे लोग 
आवश्यकता पड़ने पर अपना धन ले 
सकेंगे । 

उसका अर्थ यह भी है कि परंपरागत 
सदस्यता से हट कर लेकिन सदस्यों के 
नियंत्रण से समझौता किए बिना धन को 
प्राप्त करने के व्यापक विकल्पों को 
खोजा जाए ।

इस संदर्भ में  समुचित वित्तीय 
इन्सट्रूमेंट्स की आवश्यकता है जिनके 
माध्यम से लोग सहकारी समितियों मे  
अपना धन लगा सकते हैं । यह ऐसा 
क्षेत्र है जिसे कंपनियों के द्वारा पहले 
ही एक्सप्लोर किया जा चुका है लेकिन 
सहकारी क्षेत्र में इसके लिए समय और 
ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

ऐसे इन्सट्रूमेंट्स की आवश्यकता है 
जो सहकारी समितियों में धन लगाने व 
उन्हीं के माध्यम से भुगतान की सुविधा 
उपलब्ध कराये ।

- जो सहकारिता कारोबार के लिए 
स्थायी आधार उपलब्ध कराए । 

- जहाँ शेयर बाजार वास्तव मे उपयुक्त 
नही है, का हवाला देते हुए धन 
उपलब्ध कराने वाले के लिए समुचित 
"एक्जिट" उपलब्ध कराए तथा 

- सदस्यों द्वारा नियंत्रित सहकारी 
प्रकृति  की संस्थाओं को कम न 
आंके अथवा दुर्बल न समझे  । 
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इन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है ?
संभव अथवा निर्देशात्मक कार्रवाई

- मौजूदा सदस्यों को सहकारिता के लिए 
फंडिंग करने हेतु  प्रोत्साहित करना ।

- यह सुनिश्चित करना  कि धन 
उपलब्ध कराने वालों  के लिए 
सहकारिताओं के पास एक स्पष्ट 
प्रस्ताव है । 

- पूंजी तथा वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स के 
संबंध में अधिकार क्षेत्रों के बीच 
विचारों तथा अनुभवों के पारस्परिक 
आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना । 

- एक आधुनिक व्यापक वित्तीय 
इन्सट्रूमेंट्स बनाना जिसे जोखिम पूंजी 
के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा 
जो सहकारी कारोबार तथा सहकारी 
निधियां मुहैया कराने वालों  की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

- विभिन्न आकार की सहकारी 

संस्थाओं तथा क्षेत्रों के अनुकूल 
विभिन्न रेंज के व्यापक मॉडल 
विकसित करना। 

- ऐसी संस्थाओं का पता लगना जो 
कारोबार (बड़े एवं छोटे) के लिए 
आवश्यक पूंजी के लिए एग्रीगेटर 
अथवा बिचौलिए के रूप  में कार्य 
कर सकें ।

- सहकारिता की स्थापना के लिए 
उसे एक परिसम्पति की श्रेणी में 
रखकर उसके लिए वैश्विक विकास 
सहकारिता निधि का इस्तेमाल करना।

- फंडिग तथा नए वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स 
के लिए बदलते रूख तथा मोटिवेशन 
पर अनुसंधान कार्य करना । 

- सबसिडियरी कारपोरेट संस्थाओं तथा 
अन्य ग्रुप स्ट्रक्चर अरेंजमैंट 

के प्रयोग से उत्पन्न जोखिमों तथा 
अवसरों की समीक्षा तथा पूंजी 
एकत्रित करने के लिए सहकारी 
समूहों अथवा कलस्टरों का गठन।

- ऋण तथा लाभ देने वाली पूंजी की 
तुलना में सहकारी पूंजी को प्रेरणागत 
मॉडल के रूप में दर्शोने के लिए केस 
तैयार करना । 

- विकास तथा कार्यनिष्पादन के 
आकलन के लिए विशिष्ट सहकारी  
इंडैक्स तैयार करना । 

- ऐसे लेखांकन मानक तैयार करना जो 
सहकारी मॉडल के  विशेष गुणों को 
मान्यता दें ।

- ब्रोकर अरेंजमंैट तथा साझे सेवा ढाँचों 
के माध्यम से सहकारिताओं के बीच 
विश्व व्यापार को बढ़ाना।



सारांश
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विजन 2020: सहकारी दशक के लिए एक 
सम्मानजनक महत्वाकांक्षी ब्लू प्रिंट 
जब सहकारी कर्णधारों ने अपने नये विचारों को पहली बार कार्यान्वित किया तो उन विचारों से लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा 
करने का मार्ग मिला जबकि निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार उन्हें  असफल बना रहे थे । 

आज सभी लोगों के उन्हीं विचारों की 
आवश्यकता है । वैश्विक समुदाय  
परंपरागत तरीकों से किए जा रहे कारोबार 
में असफल हो गया है ,क्योंकि वहाँ लाभ 
तथा विकास, टिकाऊपन की बजाय, 
अधिक महत्वपूर्ण है तथा कुछ लोगों का 
निजी हित सार्वजनिक हित की तुलना में 
अधिक महत्वपूर्ण होता है । 

सहकारी विचार धाराएं कारगर हैं लेकिन 
आज भी अधिकतर लोगों को उनके बारें 
में जानकारी नहीं है । यही कारण है कि 
यह ब्लू प्रिंट सहकारी संदेश को स्पष्ट 
करने तथा इसे विश्व समुदाय तक पहुचाने 
की एक महत्वाकांक्षी योजना है । इस 
समय यह कल्पना नहीं की जा सकती कि 
यह क्या हासिल कर सकता है ?

लेकिन यह इस दृष्टि से भी 
महत्वाकांक्षी योजना है कि इसके 
माध्यम से  लोगों को उन साधनों से 
अवगत कराया जाएगा जिससे उनको 
कल्पना को साकार करना संभव होगा । 
यह ऐसी योजना है जिसके  माध्यम से 
सभी लोग महिलाएं तथा पुरूष, बुर्जुग तथा 
नवयुवक सभी की उन बाधाओं को दूर 
कर सकेंगे जो संभवत: उनके सपनों को  
पूरा करने में बाधक हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने 
सहकारिताओं के लिए तथा उन लोगों के 
लिए एक कैटालिस्ट का काम किया है जो 
सहकारी विचारों में विश्वास रखते हैं । यह 
सहकारी दशक को लांच करने का एक 
प्लेटफार्म बन गया है । महत्वाकांक्षी 
योजना समय और परिस्थिति की मांग 
है तथा यही कारण है कि आईसीए ऐसे 
चुनौतीपूर्ण ब्लू प्रिंट को स्वीकार कर 
रहा है ।

यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे आईसीए 
सिर्फ अपने बलबूते आगे नहीं बढ़ा 
सकता । निश्चित रूप से आईसीए की भी 
अपनी भूमिका है तथा प्रस्तुत चुनौतियों 
को उजागर करने का उसका भरसक 
प्रयत्न रहा है । 

लेकिन इस ब्लूप्रिंट को सार्थक एवं 
प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है 
कि राष्ट्रीय निकायों, प्रतिएक समितियां 

तथा सहकारी तरीके से अपना कारोबार 
करने मे विश्वास रखने वाले सभी लोगों 
के द्वारा ध्यान इसे स्वीकार किया 
जाए और इसका समर्थन किया जाए 
। सहकारिताओं को परस्पर सहयोग से 
अपना मार्ग स्वंय प्रशस्त करना होगा ।

विजन 2020 के लक्ष्य को हासिल 
करने के लिए अब हम सभी को भूमिका  
निभानी है । 



अंतर्राष्ट्रीय  
कोआपरेटिव  
एलायंस



नीति निर्माता बुद्विजीवी, तथा नागरिक सामान्यत: सहकारिता 
तथा म्यूचअल इंटरप्राइज द्वारा तैयार की गई स्टॉकहोल्डर 
इन्वोल्वमेंट की भागीदारी अप्रोच में अधिक रूचि ले रहे हैं । यू 
.के. तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तनों ने 
सहकारिता तथा पारस्परिक कारोबारी क्षेत्रों के महत्व को और 
बढ़ा दिया है  क्योंकि ये  कारपोरेट मूल्यों के अपने उच्च मानकों 
तथा सामूहिक दायित्व की दीर्घावधिक टिकाऊ नीतियों का पालन 
कर रहे हैं । इस बदले हुए वातावरण ने वैचारिक नेतृत्व के लिए एक 
अद्वितीय अवसर प्रदान किया है बशर्तें कि यह लीडरशिप अनुभव 
पर आधारित, विश्वस्तरीय अनुसंधान तथा विश्लेषण से जुड़ी हो 
तथा इन क्षेत्रों की कार्यानिष्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा 
करने वाले कठोर पाठ्यक्रमों के माध्यम से तैयार की गई हो ।

म्यूचुअल तथा कर्मचारियों के स्वामित्व वाले कारोबार के लिए 
ऑक्सफोर्ड संेटर की मुख्य गतिविधियों  मंे सहकारी तथा म्यूचुअल 
क्षेत्रों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान मंे रखकर बनाए 
गए शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा  आवश्यकतानुसार बनाए गये छोटे 
पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान तथा व्यावसायिक विकास पर 
ध्यान दिया जाता है जिनके अंतर्गत सहकारिता तथा पारस्परिक 

क्षेत्रों की कारोबारी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया 
। अनुप्रयुक्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध यह केन्द्र 
सम्मेलनों तथा सेमिनारों व अतिथि वक्तव्यों का आयोजन करता 
है तथा ऑक्सफोर्ड के भीतर तथा उसके बाहर नेटवर्किंग तथा 
भागीदारी को प्रोत्साहित करता है । इस कंेद्र के लक्ष्य  हंै :-

- सहकारिता क्षेत्र तथा म्यूचुअल क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन 
में अनुसंधान करना ।

- ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो संबद्ध कारोबार की 
आवश्यकताओं तथा इनके वर्तमान एवं भावी नेतृत्व के 
विकास के पूर्णत: अनुकूल हो ।

- सहकारिता तथा म्यूचुअलटी के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित 
करना तथा नई सोच को आगे बढ़ाना।

- मौजूदा सहकारी तथा म्यूचुअल क्षेत्र के विशेषज्ञों के 
साथ कार्य करना ताकि शिक्षाविदों प्रैक्टिसनरों और नीति 
निर्माताओं का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया जा सके । 
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इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस (आईसीए) एक स्वतंत्र, गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में  पूरे विश्व में सहकारिताओं 
को संगठित करने,उनका प्रतिनिधित्व करने तथा उनकी सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। यह सहकारिताओं को  तथा उनके बारे में 
ज्ञान, विशेषज्ञता तथा समन्वित कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर आवाज उठाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराती है । 

अंतर्राष्ट्रीय तथा सहकारी संगठन आईसीए के सदस्य हैं, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों  यथा कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता,मछली 
पालन,स्वास्थ्य,हाउसिंग, बीमा, तथा कामगार, में कार्यरत हैं । आईसीए में 100 से अधिक देश के सदस्य हैं जो पूरे विश्व में एक 
बिलियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक सौ मिलियन लोग स्थानीय स्तर पर सहकारिता के लिए कार्य करते हैं । 

पारस्परिक तथा कर्मचारियों के स्वामित्व 
वाले कारोबार का केन्द्र 

यह केन्द्र केलॉग में है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रैजुएट कॉलेजों में से एक है । केलॉग कॉलेज यूनिवर्सिटी 
के जीवनपर्यन्त प्रशिक्षण कार्य को बढ़ावा देता है तथा परिपक्व व अंशकालीन विद्यार्थियों को  शिक्षा जारी रखते हुए व्यावसायिक 
विकास  के अवसर प्रदान करता है । 
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सहकारिता परिभाषा एवं सिद्धांत / सहकारिता की पहचान 
पर कथन
परिभाषा
सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए 
अपनी समान्य, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

मान / मूल्य 
सहकारिताएं स्वयं-सहायता, स्व- उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित हैं। अपने संस्थापकों की परंपरा का 
अनुसरण करते हुए सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और परहित चिंतन जैसे नैतिक मूल्यों का भी अनुसरण करते हैं.

सिद्धांत 
सहकारी सिद्धांत वे मार्गदर्शिकाएँ हैं जिनके द्वारा सहकारिताएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं ।

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
सहकारिता समितियाँ ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सभी लोगों के लिए खुले हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और लैंगिक, 
सामाजिक, जातीय, राजनीतिक या धर्म के आधार पर भेदभाव किये बगैर सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है ।

2. दूसरा सिद्धांत : लोक सदस्य-नियंत्रण
सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोक संगठन हैं जो उनकी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं 
। चुने गये प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरूष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं । प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों के 
मतदान करने के समान अधिकार होते हैं । (एक सदस्य, एक मत) और दूसरे स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ लोक तरीके से आयोजित की जाती हैं ।

3. तीसरा सिद्धांत : सदस्य की आर्थिक भागीदारी
सदस्य समान रूप में अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति की पूंजी पर लोक तरीके से नियंत्रण रखते हैं । कम से कम इस पूंजी का एक 
हिस्सा आमतौर पर सहकारी समिति की सांझी सम्पत्ति होती है । सदस्यता की शर्त के रूप में अंशदान की गई पूंजी पर सदस्यों को आमतौर 
पर समिति प्रतिकर, यदि कोई हो मिलता है । सदस्य अधिकोषण पूंजी को निम्नलिखित किसी एक या सभी प्रयोजनों के लिए आवंटित करते हैं 
सम्भवतः आरक्षित निधियां स्थापित करके जिनका कम से कम एक भाग अभिभाज्य होगा, सहकारी समिति के साथ उनके लेन-देनों के अनुपात में 
सदस्यों को लाभ पहुंचाकर और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलापों में सहायता देकर अपनी सहकारी समिति का विकास करेगा ।

4. चौथा सिद्धांत : स्वायत्तता और स्वतंत्रता
सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वयं सहायता संगठन एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं । यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ 
करार करती हैं अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती है जिनसे उनके सदस्यों द्वारा लोक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो 
और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो ।

5. पांचवा सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना
सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है । ताकि वे 
अपनी सहकारी समितियाँ के विकास में कारगर योगदान कर सके । वे आम जनता विशेषरूप से युवाओं और परामर्शी नेताओं को, सहकारिता के 
स्वरूप और लाभों के बारे में जानकारी देती है ।

6. छठा सिद्धांत : सहकारी समितियों मंे परस्पर सहयोग
सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं  के 
जरिए साथ-साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है ।

7. सातवों सिद्धांत : समुदाय के प्रति निष्ठा
सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के द्वारा अपने समुदायों के सतत विकास के लिए कार्य करती हैं ।


